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 सुबंसिरी att  सियांग  सीमान्त  डिवीजनों  के  समस्त  क्षेत्रों  लोहित  सीमान्त

 डिवीजन  में  वालों  तक  कौर  कामेंग  सीमान्त  डिवीजन  में  सेला  के  दक्षिण  तक  असैनिक

 प्रशासन  कायम  किया  जा  चुका  है  |

 tat  हरिश्चन्द्र  माथुर
 :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बतायेंगे  कि  यह  समाचार  कहां  तक  सही

 हैकि  चीनी  यहां  पर  अनेक  समस्याएं  उत्पन्न  कर  गये  हें  जिनमें  पंचमांगियों  ak  oa
 नौजवानों  की  समस्याएं भी  जिनके  विचार  छात्रवृत्तियां देकर  बदल  दिये  गये

 यदि  यह  ठीक  है  तो  क्या  प्रशासन  उनका  सामना  करने  के  लिये  उद्यत

 पंभ्ध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  बहुत  व्यापक  है  ।

 प्रधान  मंत्री  तथा  वेदेदिक-कार्य  मंत्री  तथा  अणु  शाक्ति  मंत्री  जवाहरलाल  :

 मैं  प्रश्न  को  भली  प्रकार समझ  नहीं  सका

 por  हरिश्चद्र  साथर
 :

 आज  नेफा  प्रशासन  के  समक्ष  वह  प्रमुख  समस्या  जब  चीनियों

 न  उस  पर  कब्जा  क्या
 था

 तो  यह  आशा थी  कि  जब  वे
 उसे

 खाली  करेंगे  तो  मुख्य  समस्या  यह

 होगी कि  वे  ate  कठिनाइयां उत्पन्न  कर  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  यह  बात  सही

 pres  महोदय
 :

 मूल  प्रदान  यह  था  कि  वहां  किस  प्रकार  की  प्रशासकीय  व्यवस्था  कायम

 की  गई  है  श्र  निष्क्मणाधियों को  कहां  तक  पुनर्वासित  किया  गया  जब  वह  प्राय

 को  ate

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर
 :

 प्रशासकीय  व्यवस्था  कुछ  कठिनाइयों का  सामना  करने  के  लिखबे

 कासम  की  गई  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  वहां  ऐसी  स्थिति

 गभ्रध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  यह  पूछा था  कि  क्या  नौजवानों को  एक  विशेष  विचारधारा  में

 fat  हरिचन्द  माथुर
 :

 उनको  छात्रवृत्तियां  दी  गई  हैं  ।

 गभ्रथ्यक्ष  महोदय
 :

 यह  कहना  उचित  नहीं

 fort  हरिश्चद्र माथुर  :  यदि  श्राप
 नौजवानों

 के  प्रदान  के
 सम्बन्ध

 में  वैसा  महसूस  करते  हैं

 तो  उसे  श्राप  छोड़  सकते  तब  मैं  यह  पूछना  चाहूंगा  कि  क्या  चीनियों  ने  वहां  अनेक

 प्रशासकीय  समस्याएं  पैदा  कर  दी  हैं  जिनमें  पंचमांगियों  की  समस्या भी  है  प्रौढ़  उस  स्थिति  का

 सामना करने  के  लये  प्रशासन  कहां  तक  तेयार

 श्री  जवाहरलाल नेहरू
 :  जेसा कि  आपने  यह  बड़ा  विचित्र  रन  इसका  मतलब

 यह  हैकि  यदि  वहां कोई  जासूस  रह  गये  हैं  तो  हम  उनके
 साथ

 क्या  कार्यवाही  करेंगे
 ?  इसका

 कोई  खास  तरीका  नहीं

 ft  छोड़ गये  हैं  ? थी
 हरिश्चद्र  माथुर :  कया  यह  बात  ठीक

 है  कि
 वे  वहां  बहुत

 से

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 श्री  जवाहरलाल  नेहरू
 :
 मैंने  ऐसी  कोई  खबर  नहीं  पढ़ी  है  परन्तु  ऐसा  संदेह  किया

 लाता  है  कि  वे  भ्रपने  जासूस  छोड़  गये  हैं  ।  जहां  कहीं  भी  वे  पकड़े  जाते  हैं  उनके  विरुद्ध

 कारवाई  की  जाती  कठिनाई  यह  है  कि  जासूसी  का  art  गुप्त  रीति  से  चलता  है
 ।

 pal  हरिश्चन्द्र माथुर  :  वहां
 जो  प्रशासकीय व्यवस्था  की  गई  है  क्या  उसमें  कोई

 सलाहकार  कौर  अतिरिक्त  सलाहकर  भी  हैं  पौर  वहां  की  प्रशासकीय  व्यवस्था इस  प्रकार

 की  नहीं  है  जिसमें ऊपर  के  अधिकारियों  में  मतभेद  है  जिससे  प्रशासन  कमजोर  होता  है  ?

 श्रेय  महोदय  :  यह  ब्यौरे  की  बात  है  ।

 fet  हेम  क्या  यह  सच  नहीं  हूं  कि  चीनी  नेफा  से  जाते  समय  न  केवल  बहुत से

 नौजवान  लड़कों  arc  लड़कियों को  विचार  परिवर्तन  हेतु  ले  गये  हैं  वरन्‌  उन्होंने  उस  क्षेत्र  को

 खूब  लूटा  भी  है  क्योंकि  उन्होंने  बॉमडीला  क्लब  में  स्थित  महाकवि  रवीन्द्र  नाथ  ठाकुर  को

 aia  की  नाक  तोड़  दी  यदि  ऐसा है  तो  क्या  सरकार  ने  इन  उत्पातों
 की

 कौर  पेकिंग
 का  ध्यान  किया  है  ?

 भिनाय  महोदय
 :

 मैं  इस  wet  की  भी  अ्रनुमति  नहीं  दे  सकता  हूं  ।

 कुछ  माननीय  सदस्य

 jae  महोदय
 :

 यदि  मुझे  प्रत्येक  प्रनुपू रक  प्रशन  के  सम्बन्ध  में  इस  प्रकार  तक  करना  पड़ेगा

 पो
 हम  बहुत  से  seq  नहीं  निपटा  सकेंगे  ।

 pat  हेम  यह  प्रशासकीय  मामला  है  प्रौर वे  प्रशासकीय  सम्पत्ति  उठा  ले  गये  हैं  ।

 सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  क्या  करने  का  विचार  है  ?

 गभ्रधथ्यक्ष सहोदय  :  श्री  कामत  ।

 धी  हरि  विष्णु  कामत
 :

 क्या  सरकार  ने  हाल  में  नेफा  में  aaa  व्यवस्था  भंग  होने  के

 च्  कोई  सबक  सीखा  है  कि  इस  क्षेत्र  को  प्रशासकीय एवं  सामाजिक  दृष्टि  से  ay  wera

 शर  भारत  से  रखने  की  पुरानी  नीति  उस  क्षेत्र  के  लिये  हानिकर  रही  है  कौर  यदि

 तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  नया  विचार  किया  गया  है  ?

 महोदय
 :

 यह  बहुत  व्यापक  विषय  है  जिसे  ग्राम  नहीं  लिया  जा  सकता  है  ।

 हरि  विष्णु  कामत
 :

 वह  प्रशासकीय व्यवस्था  से  सम्बन्धित  है  ।

 श्री  रामसेवक  यादव
 :

 चीन  से
 जो

 ख़तरा  wa  भी  भारत  को  बराबर बना  हुमा  है  उस

 ख़तरे  का  मुक़ाबला  करने  के  लिए  सिविल  ऐडमिनिस्ट्रेशन  के  अ्रतिरिक्त  क्या  कोई  समुचित

 व्यवस्था  कर
 दी

 गई  है  कि  हम  उस  स्थिति  का  मुक़ाबला  केर  सकें
 ?

 आ
 जवाहरलाल  चीनियों  का  मुक़ाबला  सिविल  ऐडमिनिस्ट्रेशन के  नीचे  कुछ

 होता  जैसे
 होगा

 स
 ah  इस  क़िस्म  की  दूसरी  बातें  ।  फ़ौज  होती  है  ।  इन  के  ग्रलावा ग्रौर प्रौर

 कई  फौरमेशंस होते  है

 मं प्रे जी  में
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 श्री  रामसेवक  यादव
 :

 मैं
 जानना  चाहता हूं  कि  क्या  इसके लिए  समुचित  व्यवस्था

 हो  गई  है
 कि

 aa  उस  इलाक़े  में  इस  तरह  का  कोई  खतरा  नहीं  होगा  ate  aa  होगा
 भी  तो

 हम  उसका  मुकाबला  कर  सकेंगे  ?

 wera  महोदय
 :

 उन्होंने  बतलाया  तो  है  कि  सिविल  ऐडमिनिस्ट्रेशन  के  अलावा  उनका

 मुकाबला  हमें  दूसरी  तरह  से  भी  करना  होगा  ।

 pat हेम  बरुआ  :
 ये

 सब
 प्रदान

 बहुत  महत्वपूर्ण  हैं  ।  यदि  वहां  इस  प्रकार  शासन  व्यवस्था
 भंग  होने  की  दुर्घटना  की

 पुनरावृत्ति  को  रोकना  है  तो  उन  पर  विचार  किया  जाना  चाहिये  |

 महोदय
 :

 मैं  मानता  हूं  कि  वे  प्रश्न  महत्वपूर्ण  हैं  परन्तु  वे  अनुपूरक
 के  रूप  में  नहीं  पूछे  जाने  चाहियें  ।  उन  पर  चर्चा  की  जा  सकती  है  ।  ot  चलकर  हम  चर्चा

 करेंगे  तथा  अनेक  करायेंगे  |

 पुत्रो  रंगा  मेरा  सुझाव  है  कि  am  सरकार  को  प्रशासकीय  व्यवस्था  के  सम्बन्ध  में

 यथा सी  सभा  पटल  पर  सूचना  रखने  का  करें  जिसमें  इन  सब  प्रश्नों  का  उत्तर  मिल
 जायेगा

 poem  महोदय
 :

 यदि  वैसा  करना  संभव  होता  तो  मैं  सरकार  से  वैसा  करने  के  लिये

 करूंगा  |

 pat  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 पता  नहीं  माननीय  सदस्य  waits  प्रशासन  के  सम्बन्ध  में
 किस  प्रकार की  सूचना  tar  करने  के  लिये  कह  रहे  हैं  ।  वहां  अन्य  स्थानों जैसा  ही  असैनिक

 प्रशासन  है  ।  यदि  माननीय  सदस्य  चाहें  तो  मैं  विंमान  असैनिक  प्रशासन  के  सम्बन्ध  में

 सूचना  पेश  कर  सकता  हूं  ।

 श्री  हरि  विष्  कामत
 :  इस  सम्बन्ध  में  नये  ढंग  से  विचार  किया  जाना  चाहिये  |

 लि  हमें  जो  अनुभव  हुआ  है  क्या  उसके  आधार  कोई  परिवहन  किया

 गया है  ?

 far  जवाहरलाल नेहरू  :  मेरा  निवेदन  हैं  कि  सरकार  अथवा  यह  सभा  नेफा  के  प्रयास

 के  सम्बन्ध
 में  कभी

 भी
 विचार  कर  सकती  है  परन्तु  हमें

 जो
 भ्रनुभव  हुआ  है  वह  प्रशासन

 के  पक्ष  में  ही  है  ।  बड़ी-बड़ी  कठिनाइयों  के  बावजूद  ae  ठीक  चलता  रहा |  इस  पर  मतभेद

 हो  सकता है

 fat हेम  परन्तु हाल  में  प्रधान  मंत्री  ने  यह  वक्तव्य  दिया  था  कि  नेफा  सम्बन्धी

 नीति  में  कुछ  परिवर्तन  feat  जाना  चाहिये  ।

 महोदय
 :

 माननीय  सदस्यों  को  मेरे  इशारे  के  बिना  प्रश्न  नहीं  पूछना  चाहिये
 |

 yet  हेम  स्वयं  प्रधान  मंत्री  ने  इस  प्रकार  का  वक्तव्य  दिया  था
 कि  नेफा

 सम्बन्धी  नीति  में
 कुछ

 परिवर्तन

 fia  अंग्रेजी  में
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 महोदय  :  क्या  प्रधान  मंत्री  के  वैसा  कहने  का  मतलब  यह  हे  सदस्यगण

 अध्यक्ष  की  भ्र नुम ति  के  बिना  ही  बोलते  जायें
 ?

 माननीय  सदस्यों  को  सभा  की  मर्यादा

 कायम  रखनी  चाहिये

 pat हेम  बख़ुदा  :  मैं  क्षमा  चाहता हूं  ।

 fat  हरिश्चन्द्र माथुर  :  वहां  अरब  जो  प्रशासकीय  व्यवस्था  ह  वह  पहल  से  किस

 प्रकार  भिन्न  है  अर  असामान्य  स्थिति  के  कारण  उत्पन्न  सदस्यों  का  सामना  करने  के  लिये

 उसे  किस  प्रकार  दृढ़  बनाया  गया  है
 ?

 fat  जवाहरलाल नेहरू  :  इस  समय  जैसी  प्रशासकीय  व्यवस्था  है  वह  पहले  जैसी

 ही  है  ।  यत्रतत्र  कुछ  वृद्धि  की  गई  है  जैसे  होमगार्डों  की  ।  जब  कोई  खास  काम  पड़ता

 है  तो  हम  कुछ  परिवर्तन  कर  लेते  हैं  अन्यथा  पहले  जैसी  प्रशासकीय  व्यवस्था  ही  बनी  हुई  है  ।

 लोग  अपने  पुराने  स्थानों  को  लौट  रहे  हैं
 ।

 fae  महोदय  :  पिछले  दिनों  बासन  व्यवस्था  भंग  हो  जाने  से  माननीय  सदस्य  बहुत

 चिंतित  हैं  ate  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  गत  अनुभव  के  आ्राघार  पर  कोई  परिवर्तन  अथवा

 सुघार किया  गया  है  ?

 जवाहरलाल नेहरू  :  मैं  वही  बता  रहा  हुं  ।  हमारा  यह  रहा  हे  कि  जहा

 तक  प्रशासन  का  संबंध  वह  संतोषजनक  रहा  है  ।

 fat हेम  उसे  अलग  रखने  की  नीति  संबंघ  में  क्या  विचार

 fat  जवाहरलाल नेहरू  :  माननीय  सदस्य  ऐसा  प्रश्न  उठा  रहे  हैं  जिसका  इससे  कोई

 संबंध  नहीं  है  ।

 pat हेम  मैं  उसे  war  रखने  की  बात  कह  रहा  हू ं।

 fat  जवाहरलाल नेहरू  :  वह  सर्वथा  भिन्न  चीज़  है
 ।

 हमें  was  दृष्टियों  से  विचार

 करना  होता  है  प्रथा  झ्रादिवासी  क्षेत्रों  पर  उस  क्षेत्र  की  सुरक्षा  शादी  ।  उसे  इस

 प्रकार  संक्षेप  में  नहीं  निपटाया  जा  सकता  है  ।

 चीन-भारत  सीमा-विवाद  के  बारे  सें  श्रमिक-एशियाई देशों  की  प्रतिक्रिया

 1*२७१.  श्री
 स०  Alo  बनों  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगेकि

 चीन-भारत
 सीमा-विवाद  के  बारे  में  सभी  श्रमिक-एशियाई देशों  की

 प्रतिक्रिया का  पता  लग  गया  है

 क्या  अधिकतर  देशों  ने  चीनियों  को  आक्रमणकारी  बताया

 इन  देशों  को  हमारी  दृष्टिकोण  बताने  के  लिये  ak  क्या  कार्यवाही की  गई

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री

 pe  ret

 जी  हां
 ।  श्षिकांश

 मलई
 त

 त

 ने  यम  इका  कर  हिम

 मूल  मंप्रेज़ी  में
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 कुछ  देशों  ने  चीनियों  को  area  कारी  बताया  है  अन्य  देशों ने

 अपनी  सहानुभूति  ,  चिन्ता  एवं  समर्थन  व्यय  किया  है  ।

 विधिमंत्री at  वैदेशिक  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  नेपाल में  अनेक  श्रफ्रेशियाई

 देशों  का  दौरा  किया  था  |  भारत  सरकार ने  उस  क्षेत्र  की  प्रमुख  भाषियों  में  अनेक  पैम्फलेट

 ्र  नशे  भी  प्रकाशित  किये  हैं  जिसमें  सीमान्त  प्रदान  के  संबंध  में  हमारी  स्थिति  का  स्पष्टीकरण

 किया  गया  है  a  चीन  को  अतिक्रमणकारी  बताया  गया  ह  ।

 श्री  स०  मो०  बुर्जों  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  संबंध में  क्या  ठोस  कदम  उठाये

 क्योंकि  हमारे  मंत्री  के  वहां  जान  के  पहल  हमारा  प्रचार  संगठन  बहुत  अपर्याप्त  पाया

 गया

 rea  महोदय  :  माननीय  सदस्य  सीधा  प्रदान  पूछें
 ।

 १श्री  स०  पो०  बुर्जों  :  में  जानना  चाहता  हुं
 कि  चीन  द्वारा  लगाये  जाने  वाले  मिथ्या

 आरोपों  का  प्रतिवाद  करने  के  लिये  हमारे  प्रचार  संगठन  को  सक्रिय  बनाने  के  लिये  क्या  ठोस

 कदम  उठाये गये  हैं  ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :  यह  मूल
 प्रश्न

 के  भाग  के  उत्तर  में  बताया  जा  चुका  है  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  क्या  यह  सच  हूं  कि
 उन

 अ्रफ्रेशियाई  देशों  में  से  मिस्र  के  प्रधान  मंत्री

 श्री  at  साबरी  पिछले  सप्ताह  में  जब  कुछ  दिनों  के  लिये|  यहां  जाये  थे
 तो

 उन्होंने  यह्  कहा  था  कि  जहां

 तक  भारत  का  सम्बन्ध  है  सरकार  ने  उनको  तथा  अन्य  लोगों  को  यह  बताया  कि  यह  मामला  दो  पड़ोसियों

 के  बीच  सीमान्त  विवाद  मात्र  है  att  सरकार  ने  स्वयं  उनको  यह  नहीं  बताया  कि  चीन  द्वारा  अति

 ऋण किया  गया  हे  ।  यहां  के  समाचार  पत्रों  में  एसा  ही  प्रकाशित  sare  ।

 गंप्रधान  मंत्री  तथा  चेदेदिक-कार्थ  मंत्री  तथा  अणु  शाक्ति  मंत्री  जवाहरलाल

 सरकार  ने  उनसे  अथवा  किसी  भी  अन्य  व्यक्ति  से  ऐसी  कोई  बात  नहीं  कही  ।

 ची  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  :  कुछ  समय  पूर्व  यह  खबर  छापे  थी  कि  विदेश  प्रचार  के  सम्बन्ध

 में  श्री  बौ लवन कर  को  वैदेशिक  कार्य  मंत्रालय  में  सलाहकार  नियुक्त  किया  गया  है  ।  क्या  उनको

 अशीया देशों  में  प्रचार  सम्बन्धी  प्रावश्यकताश्ों  को  विशेष  रूप  से  ध्यान  में  रखने  की  हिदायत  की

 गई  है
 ?

 गयी  जवाहरलाल नेहरू  :  यह  सही  हू  कि  डा०  शेल वन कर  को  अस्थायी  तौर  से  नियुक्त  किया

 गया  है  ।  परन्तु  किसी  विद्रोह  हिदायत  की  जानकारी  मुझे  नहीं  हैं  ।  वह  हमें  प्रचार  कायें  के  सम्बन्ध

 में  सलाह  देते  है  एवं  वाह्य  दोनों--परन्तु  विदेश  प्रचार  ही  उनका  wa

 विषय है  |

 श्री  त्यागी  :  माननीय  मंत्री  ने  कभी  कहा  था
 कि

 कुछ  देशों  ने  चीन  को  आक्रमणकारी  घोषित

 किया  है  ।  वे  देश  कौन-कौन  से  है
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  समस्त  अ्रफ़शियाई  देश--यह  तो  एक  बहुत  लम्बी  सुची  हो  जायेगी  ।

 fait  सुरेन  नाथ  हिंदी  :  प्रश्न के  भाग

 ग

 क
 उतर

 दए  काया

 फि  उल
 रियर

 को  श्ाकमणकारी  घोषित  किया  है
 ।

 हम
 Qt  क  संख्या  उचना उनके

 नाम  जानना
 चाहते  |  ।

 अमूल  अंग्रेजी  में
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 पश् नोम तो  लक्ष्मी  मेनन
 :  ६०  देशों  को  सन्देश  भेजे  गये  थे  जिनमें  से  २६  देशों  ने  सीमान्त

 संघर्ष  पर  मत  व्यक्त  करने  वाले  प्रत्यक्ष  संदेशों  द्वारा  हमारा  सेन किया  है  ।  सात  देशों ने  चिन्ता

 व्यक्त  की  है  इस  झगड़े  के  शान्तिपूर्ण  हल  के  सुझाव  दिये  नौ  देशों  ने  सहानुभूति ate  न्यऋता

 के  संदेश  भेजे  हैं  र  तीन  देशों  ने  सामान्य  संदेश  भेजे  हैं
 ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत
 :  इस  प्रकार  का  उत्तर  प्रश्न

 की  अवहेलना करना  हे  ।  प्रशन  यह

 गझध्यक्ष  महोदय :  शान्ति  ।  इस  प्रकार  सभी  लोग  खड़े  नहीं  हो  सकते  है  ।  क्या

 किनहीं  देशों  ने  चीन  को  झ्राकमणकारी  घोषित  किया  है  यदि  तो  ऐसे  कितने  देश  है
 ?

 tot  हरि  किरण  कामत :  ठीक  है  ।  श्री  अली  साबरी  ने  ऐसा  नहीं  कहा  ।

 पीती  लक्ष्मी  मेनन  :  मैं  नहीं  समझती  कि  किसी  भी  देश  ने  चीन  को  आक्रमणकारी  घोषित

 किया  है  ।  इसके  राजनैतिक  कारण  हें  ।

 pant  हरि  विष्णु  यह  उत्तर  गलत  है  तथा  सभा  के  विशेषाधिकार  को  भंग  करता

 हैं  ।

 :  मैं  माननीय  सदस्यों  से  यह  करूंगा  कि  वे  इस  प्रकार एक  साथ

 खड़े  करें  ।  ऐसा  करने  से  हमारी  कैसे  चल  सकेगी ?

 शची  त्यागी  :  माननीय  मंत्री
 ने  मूल  उत्तर  में  यह  कहा  था  कि  कुछ  देशों  ने  चीन  को

 मणकारी घोषित  किया  है  ।  मैं  उन  देशों  के  नाम  जानना  चाहता  हूं
 ।

 अब  वह  कहती  हैं  कि

 नैतिक  अथवा  अन्य  कारणों  से  उन्होंने  चीन  को  आक्रमणकारी  नहीं  घोषित  किया  है  ।  क्या  किसी

 भी  देश  ने  चीन  को  आक्रमणकारी  नहीं  घोषित  किया  है  ?

 पाध्या  महोदय
 :

 पहले  उत्तर  से  ऐसा  श्राभास  ्  था  कि  कुछ  देशों  ने  चीन  को

 कारी  घोषित किया  है  ।

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :  मलाया  ऐसा  ही  देश  है  ।

 yan  हरि  विष्णु  कामत
 :

 वह  बात  बदलती  जा  रही  हैं  ।

 श्री  जवाहरलाल  नेहरु
 :  २६  एसे  देश  हूं  जिन्होंने  हमारा  सेन  किया  हू  ।  उनके

 अतिरिक्त  कुछ  देशों  ने  सहानुभूति  के  सन्देशा
 भी

 भेजे  उन्होंने  seq  का  प्रयोग  किया  हैं

 या  नहीं  यह  मैं  नहीं  जानता
 ।

 मैं  समझता  हूं  कि  कुछ  देशों  ने  वैसा  कहा हैं  ।  माननीय सदस्य  ग्याक्रमण

 दाब्द  को  बहुत  महत्व  दे  रहे  हें  ।  उन्होंने  इस  सम्बन्ध  में  हमारे  प्रति  पूर्ण  सहानुभूति  व्यक्त  की  है

 और  यह  भी  कहा  है  कि  हम  सही  हैं  आक्रमण  दाऊद  का  प्रयोग  उन्होंने  मले  ही  न  किया  हो  ।

 fat  रंगा  :  हम  यही  जानना  चाहते  हैं  कि  वे  कौन  से  है  जिन्होंने  कहा  है  कि  हम  सही

 जवाहरलाल  नेहरू  :  मेरी  सहयोगिनी  ने  भ्र भी  श्रमी  कुछ  नाम  दिये

 तथा  दो  अन्य  ।  मेरा  निवेदन  हैं  कि  इन  श्रफ़ेशियाई  देशों  में  ऐसा

 vie  भी  देश
 नहीं  है  जिसने  हमारा

 संयुक्त  प्रणब  गणराज्य
 के  समान

 निरन्तर
 समर्थन  किया  हो  ।

 pra  अंग्रेजी  में
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 फिर
 भी  मैं  नहीं  समझता  कि  उसने  कहीं  भी  ग्रामीण  शब्द का  प्रयोग  किया हो  ।  परन्तु  उसने

 अन्य  देशों  से  हमारा  कहीं  प्रतीक  समथेन  किया  है  ।  इसलिये  शब्द का  प्रयोग  ही

 नहीं  है  वरन्‌  हमें  यह  समझना  चाहिये  कि  उन्होंने  जो  कुछ  कहा  है  उसका  क्या  प्रथ है  ।

 श्री  नाथपाई  :  इन  तटस्थ  झफेशियाई  देशों  का  आक्रमण  को  आक्रमण न  कह  सकना  भारत

 की  राजनीति  गौ  प्रचार  व्यवस्था  की  असफलता  श्रद्वा  अपर्याप्तता  का  द्योतक  है  अथवा  वे  डर  के

 कारण  वसा  नहीं  कह  सके
 ?

 महोदय  :  यह  पूछना  नहीं  है  ।

 fat नाथ  पाई  :  यदि  arg  चाहे  तो  मैं  इसे  वापस  ले  सकता  हूँ
 ।

 परन्तु  मेरा  निवेदन  है
 कि

 यह  देश  उसे  बर्बर  श्रावण  मानता  है  ।  जब  मिस्र  पर  आक्रमण  हुमा  था  तो  सर्व  प्रथम  प्रधान  मंत्री
 ने

 उस  झ्राक्रमण  की  निन्दा  की
 ।

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  सफलता  हमारी
 प्रचार  व्यवस्था

 की
 असफलता  है  इस  स्थिति  के  लिये  कोई  sty  कारण  जिम्मेदार  है  ।

 उ०  स०  त्रिवेदी  :  विचारणीय  seq  यह  है  कि  हमने  चीन  को  श्राकमणकारी  घोषित  किया

 हैं  इसलिये  wafers  देशों  के  समक्ष  प्रश्न  यह  था  कि  भारत  पर  हुआ  हैं  या  नहीं
 ?  यदि

 इन  राष्ट्रों  ने  इस  की  उपेक्षा  की  हैं  तो  यह  किसकी  गलती  है
 ?

 हम  जानना  चाहते  हूं  कि  यह  हमारी

 राजनीति  की  सफलता  हैं  कोई  wear  कारण  है  जिससे  हम  उनके  सामने  सही  स्थिति  नहीं

 रख  सके
 ?

 महोदय  :  यह  पूछना  कि  क्या  यह  हमारी  राजनीति  की  सफलता  वस्तुतः  तक

 करना  जानकारी प्राप्त  करना  नहीं  ।  इसके  भ्र ति रिक्त  क्या  इसका  कोई  निश्चित  उत्तर  दिया  जा

 सकता  ह
 ?

 श्री  दाजी  :  क्या  यह  सही  है  कि  अ्रधिकांश  भ्रफ़ेशियाई  देशों  ने  चीन  के  विरुद्ध  हमारी  कार्रवाई

 का  anda किया  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  उत्तर  दिया  जा  चुका  है  ।  संख्या  भी  बताई  जा  चुकी  हैं  ।

 भारतीय युद्ध  बन्दी

 श्री प्र०  |: हूँ ५

 |  श्री  महेश्वर  नायक
 t

 श्री  प्रकादाबीर  शास्त्री

 श्री  भक्त  दर्शन ३७२
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 श्री  बाल्मीकी

 |  श्री  हेम
 :

 |  श्री  राम  रतन  गुप्त
 :

 मंत्री
 :

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 चीनियों ने  (१)  नेफा और  (२)  लद्दाख  क्षेत्रों  में  अब  तक  अपने  आक्रमण  में  कितने

 भारतीय  सैनिकों  तथा  सेना  afaaricat  को  बन्दी  बनाया
 ;

 अंग्रेजी  में
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 इन  सैनिक  कार्यवाहियों  में  भारतीय  सेना  ने  कितने  चीनी  सैनिकों  कौर  भ्र धि कारियों

 को  बन्दी  बनाया  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यदावन्तराव
 :  चीनियों  ने  कुल  ३,२८७  भारतीय

 कर्मचारियों  तथा  को  बन्दी  बनाने
 की  सूचना दी  हे  ।

 कोई  नहीं  ।

 tat  to  चं०  इनमें  से  कितने  युद्ध  बन्दी  अभी  तक  वापस  भेजे  गये  हें
 ?

 उन  में  से  कितने

 बीमार  भर  घायल  हें  प्रौढ़  कितनों  का  अभी  तक  पता  नहीं  लगाया  जा  सका  है
 ?

 pat  यदावन्तराव चव्हाण  :  लगभग  ३८७  व्यक्ति  वापस  गये हैं  जो  बीमार  अथवा  घायल  हूँ  ।

 अन्य  प्रश्न  के  उत्तर  में  कुछ  सुचना  सभा-पटल  पर  रख  दी  गई
 संख्या  बदल

 गई  होगी ।

 श्रीमती  रेणु  चक्रवातों
 :

 उनमें  से  कितनों  का  कभी  तक  कोई  पता  नहीं  सका  है
 ?

 pat  यशवंतराव  चव्हाण
 :

 ऐसे  लोगों  की  संख्या  लगभग  Woo  है  |

 गयी  त्यागी  :  उनमें  से  कितने  प्र सैनिक  हें  atk  कितने  सैनिक
 ?

 श्री  यदावन्तराव चव्हाण  :  उनके  पृथक  आंकड़े  देना  बहुत  कठिन  है
 ।

 श्री  भक्त  दर्शन :  माननीय  मंत्री  जी  ने  प्रभी  बताया  कि  हमारी  सेना  एक  भी  चीनी  को

 कैदी  नहीं  बना  सकी  ।  क्या  उन  कारणों  उन  परिस्थितियों पर  प्रकाश  डाला  जिनकी

 वजह  से  यह  संभव  न  हो  सका  ?

 श्री  यदावन्तराव  चव्हाण  यह  तो  साफ  हे  कि  हमने  किसी  को  पकड़ा  नहीं  है  ।  उसके क्या  कारण

 यह  बताना  तो  इस  संभव  नहीं  है  ।

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  हिंदी
 :

 उत्तर  सुनाई  नहीं  पड़ा
 ।

 भविष्य  महोदय
 :

 मिनिस्टर  साहब  ने  जवाब  दिया  है  कि  हमने  कोई  पकड़ा  नहीं

 श्री  प्रकाशा वीर  शास्त्री
 :

 जो  भारतीय  युद्धबन्दी  चीनी  कारावास  से  चय  हो  कर  जाए

 कया  उन्होंन  ची  नियों  के  व्यवहार  के  प्रति  सरकार  को  कुछ  शिकायत  की  है  ?  यदि  तो  जो  शेष  बन्दी

 उनकी  कंद  में  उनकी  सुरक्षा  की  कया  व्यवस्था  इन्टरनेशनल  रेडक्रास  के  द्वारा  या  किसी  ate  किसी

 प्रकार  से  की  जा  रही  है  ?

 ची  यद्दावन्तराव  जहां  तक  वापस  ara  व्यक्तियों  का  सम्बन्ध  उन्होंने  कोई

 निर्दिष्ट  शिकायतें  नहीं  की  हूं  ।  जो  लोग  चीन  में  है  उनकी  कपड़ों  की  पार्सले  शादी  प्राप्त  करने  की

 भ्र नुम ति मिल  गई  है
 ।  उनमें

 से  कुछ  को  झपने  परिवारों  के  साथ  लिखा  पढ़ी  करने  की  अ्रनुपति
 भी

 प्राप्त है  ।

 श्री  रामेदवरातन्द :  अध्यक्ष  विषयान्तर  |

 ब्रायन  महोदय :
 प्राप्त

 ।
 सदस्य  बैठ  जाव

 i
 न  —

 मूल  wast  में
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 थ्री
 रामेश् वरा नन्द

 :  अध्यक्ष  श्राप  मेरी  प्रार्थना  सुन
 तो

 मैं  बैठ  जाता  हूं

 ् ् अ्राडर  ् ७  कह  कर  हमको  बिठा  देना  चाहते  हं  ।  मैं  यह  जानना  चाहता हूं  कि  इस  प्रकार  के

 जो  महत्वपूर्ण  प्रश्न  हिन्दी में  पूछे  जाते  क्या  उनके  उत्तर  हिन्दी  में  ही  नहीं  दिये  जाने  चाहिएं  ।  ऐसे

 मंत्री  सरकार  को  कहां  मिल  सिलते  जो  कि  हिन्दी  में  उत्तर  नहीं  देना  चाहते  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  हज़ार  कहने  पर  माननीय  सदस्य तो  नहीं  लेकिन  जब  वह

 बोलने  तो  मैं  बैठ  गया  |  पहले  यह  फ़ैसला  हो  जाना  चाहए  यहां  पर  किसकी  बात  मानी  जानी

 श्री  रामेदवरानन्द :  मैं  आपकी बात  लेकिन  मेरी  बात  का  जवाब  सिलना  चाहिए  |

 pat  प्र०  ०  क्या  हमारे  युद्धबंदियों  की  विचारधारा को  भी  प्रभावित  किया

 गया  था ?

 श्री  यशबन्तराब  :  यह  बताना  बहुत  कठिन है  ।

 तीसरी  योजना  मं  कटौती

 |  श्री  गो०  मिलती  :

 |  श्री
 दी०  बहु  शर्मा

 |  श्री  ईश्वर  रेड्डी :

 श्री  हरि  विष्णु  कामत
 : PRUE

 ।  भी  qo  पाटिल

 |  श्री  रामेश्वर  टांटिया  ह

 { ait  qo  zo  सिंह

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 प्रतिरक्षा  की  झा पाती  श्रावश्यकतातं  की  पति  करने के  लिये  dred  पंचवर्षीय

 ५ बाजना  में  कितनी  कटौती  की  जायेगी ;

 इससे  प्रतिरक्षा  संसाधनों  को  बढाने  में  कितनी  सहायता  are

 इससे  किन  कार्यक्रमों  पर  प्रभाव  पड़ा  है
 ?

 fa  शर  रोजगार  मंत्रालय  में  उपमंत्री तथा  योजना  उपमंत्री  ह  रा ०  )
 :

 (¥)  से  चीनो  शअ्क्रमण  उत्पन्न  स्थिति  का  विचार  राष्ट्रीय

 विकास  परिषद  ने  शीरानी  ५  १९६२  को  बैठक  में  ग्रह  घोषणा  को  कि  देश

 की  बिकास  योजनायें  राष्ट्रीय  प्रतिरक्षा  की  भिन्न  अंग हैं  तथा  उनकी  सफल  एवं  तेज

 क्रियान्विति-ग्रापात  का  सामना  करने  के  लिये  आवश्यक  सं परिवर्तन  सहित  झर  भी  अधिक

 आवश्यक  हो  गई  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  योजना  aa ने  राज्यों  तथा  केन्द्रीय

 मंत्रालयों  के  साथ  मिलकर  ary  समायोजन ों  की  भली  प्रकार  जांच  की  FRqR-

 ey  का  कार्यक्रम  तैयार  किया  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  की  स्थायी  समिति  ने  अपनी

 १८  १९६३  की  बैठक  में
 उस  पर  विचार  करके  उसका  समर्थन

 किया
 है

 मुच  भंप्रेजी में



 १  १८८४  न

 गिंजना  aa  aaa  तैयार  करनें  में  निम्न  प्राथमिकता  वाली  योजनाओं  को

 निकाल  कम  झ्रावश्यक  योजनाओं  को  नया  रूप  देने  अर  व्यय में  कभी  करने  की

 संभावना  पर  भली  प्रकार  विचार  किया है  ।  प्रतिरक्षा  प्रतिरक्षा  उत्पादन  से  संबंधित

 कार्यक्रमों  परियोजना ग्र ों के  सम्बन्ध  में
 अधिक  तेजी

 से  क्रियान्विति  के  लिये  उपबन्ध  किया

 गया  समस्त  मामलों  में  चालू  काम  में  रुकावटों  को  यथा  संभव  कम  करने  कौर  देग  के

 दुर्लभ  संसाधनों  विदेशी  मुद्दा  के  प्रयोग  में  कमी  करने  पर  विशेष  ध्यान  दिया  गया है  ।

 fet  गो०  सहती :  युद्ध
 प्रयत्नों  के  एक  भाग  में  सिचाई  के  लिए  उपबन्ध  ५०  प्रतिशत

 बढ़ा  दिया  गया है  ।  मैं  जानना  चाहता  हं  कि  इसकी  वजह  से  परियोजना ग्र ों  को  रह

 कर  गया है  अथवा  छोटा  बनाया  है  अथवा  निलम्बित  कर  दिया  गया  है  ?

 चे०  पट्टा भि रामन  हमारे  पास  इनकी  एक  लम्बी  सुची  मैंने  उन

 योजनाओं  को  बता  दिया है  जिनका  क्रम  बदला  गया  इडिया  गया है
 ग्रोवर  धीमा  किया  गया

 fm  विद्याचरण  च् कक्ल  इन  मितव्ययता  की  कार्यवाहियों  के  द्वारा  कितनी  धनराशि

 बच  जाने  की  आशा है  ?  क्या  योजना  ५ अयाग  ने  कोई  अनुमान  लगाया है  ?

 चे०  रा०  :  जो  हां  ।  एक  अभिमान  लगाया है  ।  मेरे  पास  झआांकड़े

 मैंने  उनको  करने  के  बार  में  सोचा है  ।

 श्री  हरि  विष्णु कामत  :  क्या  यह  सच  है  कि  तीसरी  योजना  में  म्  निषेध  को  बढ़ाने

 के  कार्यक्रम  को  हटा  दिया  गया  हे  कौर  भारत  के  विभिन्न  राज्यों  में  मद्यनिषेष  के  कार्य वहन  की

 जांच के  तथा  soda  में  मद्यनिषेत्र  को  हटाने  के  प्रइन  पर  विचार  करने के  लिए

 एक  समिति  स्थापित  की  जा  रही  है  ?

 योजना  तथा  श्रम  ale  रोजगार  मंत्री  नन्दा  ):  हल  में  ही  मद  निषेध  के  प्रश्न  पर

 विचार  किया  गया  था  परन्तु  विमान  स्थिति  में  कोई  परिवर्तन  करने  के  संबंध  में  कोई  निर्णय

 नहीं  लिया  गया  है  |

 pat  नाथ  पाई  :  शेष  भारत  में  मद निषेध  लागू  करने  के  बारे  में  ।

 जन ों  में  इसका  विस्तार pat  हरि  विष्णु  कामत
 :

 मेरा  प्रबल  यह  था  कि  कया  विभिन्न  रा

 करना  रोक  दिया  गया  है
 ?

 इसका  उत्तर  नहीं  दिया  गया  ।

 गजी  नन्दा  सद्य निषेध  को  बढ़ाने  के  लिए  हमारे  पास  कोई  प्रस्ताव  नहीं  हैं  ।

 fat नाथ  पाई  :  जानकारी  प्राप्त  करने  के  क्या  सरकार  के  निर्णय  है

 यह  नया  निर्णय  पहले  किए गए  निर्णय  को  पक्का  किया  गया  z1-—a  संबंध  में  समाचार

 vat  में  प्रकाशित  समाचार  में  कोई  सार  है  कि  जहां पर  अभी  तक  सद्यनिषेष लाभू  नहीं

 है  वहां  पर
 इसको  लागू  नया  जाय े?

 क  ef  a  fl  ae  era

 मूल  अंग्रेजी  में
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 pat  नन्दा  :  जी  नहीं ।

 fait  हरि  विष्णु  कामत
 :

 मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  |

 महोदय
 :  उन्होंने  प्रश्न  पुछा  उसका  उत्तर  दे  दिया  गया  उनके  साथी  ने

 एक  स्पष्टीकरण  माना  उसका  भी  उत्तर  दे  दिया  गया  अरब  वह  खड़े  होकर  कहते हैं  कि

 उनके  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत
 :  मेरा एक

 औचित्य  प्रदान  है  ।  मेरा  भ्रापसे  gata  है  कि
 जब

 एक  का  उत्तर  ठीक  तरह  से  नदिया

 fat  नन्दा
 :

 उत्तर  नकारात्मक है

 fat  हरि  विष्णु  कामत
 :  ... .  .  तो  हमारा  पक्ष  लेना  चाहिए  प्रौढ़  प्रश्न  का  उत्तर

 दिलाना  चाहिए  |

 met  महोदय
 :

 जब  उत्तर  दे  दिया  गया  तब  मैं  क्या  उत्तर  नकारात्मक  है  ।

 उन्होंने  दो  बार  बता  दिया  है  ।  अरब  सदस्य  क्या  जानना  चाहते  हैं  ?

 fart  हरि  विष्णु  कामत :  समाचारपत्रो ंमें  यह  समाचार  प्रकाशित  हुमा है  कि  यहां पर

 सभी  मुख्य  मंत्री  मिले थे  कौर  यह  भो  वहां  पर  उपस्थित  थे  ale  बाद में  यह  निर्णय  किया

 गया  कि  शआ्रापातकाल  में  मद्यनिषेष  को  हटा  देना  चाहिए  ।

 पश्नच्यक्ष  महोदय  :  वह  कहते

 fart  हरि  विष्य  कामत
 :  शर  एक  समिति  नियुक्त  की  गई  थी  ।  उसमें  मैंने  एक  प्रश्न

 पुद्धा  था  ॥

 महोदय  :  उन्होंने  उसका  भी  उत्तर  दे  दिया  ।

 fat  नन्दा  ।  मैंने  उत्तर  दिया

 श्री  इन्द्रजीत  भ्  क्या  यह  सच  हैकि  समाचारपत्रों  में  यह  समाचार  विस्तार से

 प्रकाशित  gat  हैकि  लक्ष्यों  के  इस  परिवर्तन से  सामाजिक  सेवायें  चिकित्सा

 आवास  शादी  को  सबसे  अधिक  हानि  होगी  कौर  यदि  तों  क्या  सरकार  इस  नीति  को

 बुद्धिमानी  की  नीति  समझती
 है

 ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :  दूसरा  भाग  केवल  एक  राय है

 शौ  चे०  राठ  पट्टाभिरासन  :  समाज के  लिए
 केन्द्र

 के
 उपबन्ध  ५.  ८१  करोड़

 रुपये  थे  शर  इनको  ce &&  करोड़  रुपये  कर  दिया  गया  yr  राज्यों के  उपबन्ध  Vevey प्र

 करोड़  रुपये थे  तथा  उनको  अब  263.0  €  करोड़
 रुपये

 कर  दिए
 गए

 ta  naw  में
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 |  श्री  कोया  :

 |  sit  हरि  विष्णु  कामत
 :

 श्री  भवत ददन :

 aft  बालमीकी :

 FRO.  शी  विभूति  मिश्र  :

 e
 att  राम  सेवक  यादव  :

 |
 st  निदान  चन्द्र  सेठ  :

 थी  इन्द्रजीत गीत  :

 हेम  wer  :

 कया  श्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंग  कि

 २०  अक्तूबर  १९६२  से  तक  कितने  भारतीय  सशस्त्र  कर्मचारी  लापता  हैं

 और  इस  काल  में
 नेफा  श्र  agra  में  अलग  अलग  उनमें

 से
 कितने  व्यक्तियों

 के  हताहत

 होने  का  पता  लगा  कौर

 चीनी  सरकार  ने  अरब  तक  भारत  को  कितने  कमेंट्री  लौटाये

 पप्रतिरका  मंत्री  were  )  :  शौर  .  अपेक्षित  जानकारी

 का  एक  विवरण  सभा  पर्ल  पर  रखा  है  ।

 विवरण

 (4)
 a  जार  दाख  में

 हताहत  सैनिकों

 झ्र विकारी  ay

 नेफा

 ad  गर्भ  २८१५ ~

 area  १६  XE  %  Xe

 खोये  गये  १२५  SEoYy  Yozo

 जोड  te  W9Rs  XE 23 x

 लला

 ale

 ea  38  ३७

 49  शट

 खोये  गये  RY  ६०

 जोड  ४९  श५९६

 frat  wast  में



 २१  FeRR

 इस  प्रकार  कुल  खोये गये  सैनिक  ¥SEo  हुए  ।
 =  = 0  में  से निम्नलिखित  का  तबसे  पता

 लग
 '

 गया  है  |

 चीनियों  द्वारा  लौटाये  गये  बीमार  gear  अन-राहत  सैनिक  Woy

 (27)  8232.0  कैदियों  में  से  चीनियों की  कंद  में  सैनिक  में  से  ८१  लौटा  दिए

 दिए  गए  इनके  नामों की  सूची  हमें  मिल  गई  है  कै  Woe

 QWAUR चीनियों  को  कैद  में  सैनिक  जिनकी  सुची  नहीं  है

 जोड़
 au

 Yo

 es  ee  es  ee  ey  ee

 के  ग्रीन  बतायें  गए  सभी  व्यक्ति  सैनिक  हैं  तौर  चीनियों  दारा  लौटाये

 गये  सैनिक  शामिल  नहीं
 हैं  इस  प्राकार  पर  शेष  २१४०

 समय  समय  पर  चीनियों  द्वारा  लौटाये  गये  सैनिक  ७०६  हैं  समेत

 जो  बाद  में  मर  ।  इस  संख्या  में  वह  शामिल  नहीं  है  जिनके  १२  शव  चीनियों ने  लौटाये

 के  भ्रमित  ग्राहकों में  यह  शामिल हें  ।

 fat  कोया  शेष  कैदियों
 को

 वापस  लेने  के  बारे  में  कया  कार्यवाही
 की

 गई  है
 ?

 श्री  यदावन्तराव  हमने  उनको  सरकारी  तौर  पर  वापस  नहीं  मांगा  है  ।

 श्री  हेम  बरुआ  :  क्या  उनको  इस  प्रकार  का  आभास  मिला  है  कि  चीनियों  ने  युद्ध

 बन्दियों  का  कंद  में  किया

 श्री  यजावस्तराव  चह्वाण
 :  में

 समझा  नहीं
 कि

 ब्रेन  वाशिंगਂ  का  क्या
 at

 है
 ।

 fat  हेम  यह  साधारण  शब्द  है  ।  मैं  समझता  हं  कि  प्रतिरक्षा  मंत्री  इसका

 के  के  के  ७» अर्थ  जानते  हैं  ।  इसका we  पाकिस्तान है  )  |

 कृपया  वह  मझे  उन  शब्दों  सुची  दे  दें  जिनका  हज  वह  नहीं  जानते  हैं  ।  यदि  वह  wi

 नहीं  जानते  हैं  तो  यह  दुख  की  बात

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  बता  दिया  कि  कार्य  वाशिंग  का  अरथ  है  ।  कृपया

 वह  प्रदान  पूछें  ?  क्या  उन्हें  कोई  प्रश्न  पूछना  है
 ?

 हेम  इस  प्रकार का  कोई  अभास  मिला है  कि  चीनी  कैद  में

 युद्धबंदियों  का  परिवर्तनਂ  किया  गया  और  यदि  तो  क्या  यह  बात  पेकिंग  को

 बताई
 गई  है

 fat  यशवंतराव  हमें  ऐसी  कोई  जानकारी  नहीं  है  प्रौढ़  इसलिए  पेकिंग

 को  बताने  का  प्रश्न  हो  नहीं  उठता  है  |

 fait  हेम  बरुआ  :  वह  जानते  हैं  कि  वाशिंगਂ  क्या  है  ।

 गभ्ध्यक्ष  महोदय  :  जब  वह  उठते  हैं  तो  एक  प्रश्न  पुछते  हैं  तथा  बेठ  कर  दूसरा  प्रदान

 पूछते  हैं

 ।

 श्री  बनर्जी  ।  बी

 मूल  अंग्रेज़ी में
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 शी  स०  सो०  बीजों  :  विवरण में  बताया  गया  है
 कि  चीनियों के

 कब्ज़े
 में  हमारे  कैदी

 जिनके  नामों  की  सूची  नहीं  मिली है  2 2YS »  है  ।  वर्तमान  स्थिति  क्या  है
 ?

 श्री  यशवंतराव प्रभी
 भो

 यह  नहीं  मिली है  ।

 श्री  भक्त  दर्शन :  इस  विवरण  में  बताया  गया  है  कि  २१४०  सैनिकों  का

 अभी तक  पता  नहीं है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  यह  समझती  है  कि
 वे

 सब

 लड़ाई में  मारे  गए  हैं  या  उनके  प्रभो  भी  जीवित  होने  की  कुछ  है  कौर  यदि  है  तो

 उनका  पता  लगाने  के  बारे  में  क्या  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है
 ?

 श्री  यशावतन्राव  इस  गन
 का

 उत्तर  देना  कठिन  है
 ।

 जब  तक  उनके  बारे

 में  हमें  कोई  अन्तिम  जानकारी  नहीं  मिल  जाती  हैं  तब  तक  हम  यही  आशा  करते  हैं  कि

 वह  लौट  aaa  आर  फोन  सरकार  से  हमें  कुछ  कौर  जानकारी  मिल  जायेगी  ।

 श्री  यास  लाल  सराफ  :  क्या  सरकार  को  चीन  के  पास  हताहत  बन्दियों  के  बारे  में

 कोई
 जानकारी  कौर  यदि  तो  उनकों  वापस  लेने  के  बारे  में  क्या  प्रबन्ध  किए  गए

 |
 +  ?

 पति  यशवन्तराव  हमने  उनको  वापस  लेनें  के  बारे  में  सोचा  भी  नहीं है  ।  हम

 उपहार  ale  के  पासंग  उनको  भेज  रहे  हैं  ।

 tat  यामलाल  सर्राफ  :  मैं  चीनियों की  कैद  में  हताहत  TIQ4Gl  बारे  में  पुछ  रहा  था  ?

 श्री  मैं  समझता  जो  क्रेजी  सीमा  क्षेत्रों  में  थे  उनको  उन्होंने

 लौटा  दिया  है  ।

 नई  दिल्‍ली  में  चीनी  राजदूतावास

 PRR.  श्री  मां  तार  चतुर्वेदी  :  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नई  दिल्‍ली  स्थित  चीनी  राजदूतावास  के  श्रधघिकारियों  तथा  कामना  रियों

 के  कराने  जाने  पर  कोई  प्रतिबन्ध  लगाये  गये  हैं  ;

 यदि  तो
 उनका  ब्यौरा  क्या  .

 वैदेशिक-कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दिनेश  fag):  ate  thar

 पारस्परिक  आघार  पर  ।  चीनी  दूतावास  के  सदस्यों  को  भारत  से  जाने  से  पूर्व  वैदेशिक-कार्य

 मंत्रालय  द्वारा  जानो  किए  गए  मान्य  बहिर्गमन  अनुमति  पत्र  लेने  होते  हैं  ।

 श्री  1०  Ato  चतुर्वेदी
 :

 यह  प्रतिबन्ध  किस  तिथि  से  लगाये  गये  थे  तथा  क्या  उससे ७  ~
 पहले  वहं  सीमा  क्षेत्रों

 के  निकट  तक  बिना  किसी  प्रतिबन्ध  के  घूम  फिर  सकत थ

 jo  दिनेश  सिह  :  लगभग  एक  महीने  पहले  बहिर्गमन  वीसा  पर  यह  प्रतिबन्ध  लगाये

 गये  थे  ।  पहले  चीनी  दूतावास  के  कर्मचारियों  को  भी  वही  सुविधायें  प्राप्त  थी  जो  अन्य

 दूतावासों  के  कर्मचारियों  को

 tat ao  ता०  चतुर्वेदी  :  मेरा  wet  यह  है  fa प  कया  इस  देश  में  वह  बिना  रोक  टोक

 घूम  सकते  हैं  तथा  सीमा  क्षेत्रों
 का

 दौरा  कर

 न
 मे मूल  अंग्रे  जी
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 pat  दिनेश  सिह  विदेशियों  के  तक  जानें  पर  कुछ  प्रतिबन्ध  @  ।  इसके

 अतिरिक्त  wit  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  है  ।

 जि  त्यागी
 :  set  यह  था  कि  कया  भारत  में  उनके  झ्रावागमन  के  संबंध  में  पारस्परिक

 व्यवहार  दिया  गया  था  ।
 उसका  उत्तर  नहीं  दिया  गया  |  क्या  श्राप  भारत  में  उनके  दूतावास

 के  कर्मचारियों  पर  gat  प्रकार  का  प्रतिबन्ध  लगा  रहे  हैं  जैसा  उन्होंने  चीन  में  हमारे  दूतावास

 के  कर्मचारियों पर  लगा  रखा  है  ?

 पची  दिनेश  सिह
 :  जो  नहीं  |

 कुछ  माननीय  सदस्य
 :  क्यों  नही ं?

 sit  क्या  सरकार  चीन  से  राजनयिक  संबंधों  को  तोड़ने  पर  विचार  कर

 रही  है  जिससे  दिल्‍ली  में  चीनी  दूतावास  रहने  की  कोई  जरूरत  ही  न  रह  जाये  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  बेदेविक-कार्य मंत्रो  तथा  weer  afer  मंत्री  जवाहरलाल

 इस
 संबंध  में  श्री  सक्रिय  रूप  से  विचार  नहीं  किया  जा  रहा  है

 |

 fat हेम  बरुआ :  मैं  चीनी  दूतावास  द्वारा  प्रकाशित  टु  ड्रग्ज
 Le

 नारी  के  तक

 की  झोर  माननीय  प्रधान  मंत्री  का  ध्यान  आकर्षित  कराना  चाहता हूं  ;  इसकी  भाषा  बहुत

 ही  भारत  विरोधों  है  ।  कया  मैं  उसमें  से  एक  पैरा  पढ़  सकता हुं  ?

 महोदय  :  मैं  पढ़ने  की  ऋतुमति  नहीं  दूंगा  ।

 pat हेम  मुझे  इससे  बहुत  सहायता  सिलती
 |

 झष्यक्ष  महोदय  यदि  वह  सीधा  प्रदान  पूछं  तो  अधिक  लाभदायक  होगा  |

 felt हेम  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  है  कि  नई  दिल्ल  में

 चीनी  दूतावास  ऐसी  भारत-विरोधी  कार्यवाही  न  कर  सके  जैसी  वह  टुडे  के  ४  जनवरी

 के  अंक  में
 कर

 चुके  हैं
 ?

 पृश्नी  जवाहरलाल  नेहरू
 :  इस  समय  चीनी  दूतावास  में  बहुत  कम  व्यक्ति  हैं  ।  मुझे  ठीक

 संख्या  याद  नहीं है  |  लोग  चले  गये  हैं  ।  मैंने  इस  लेख  की  भाषा  नहीं  देखी  है  ।

 संबंधित  सरकार  को  झपने  दूतावास  के  सरकारी  वक्तव्य  निकालने  की  अनुमति  है  ।

 इसके  झ्र ति रिक्त  कुछ  झापत्तिजनक  होने  पर
 विरोध  किया  जाता  है  ।  उनको  बताया  जाता  है  ।

 fat  हेम  उन्होंने  पेकिंग  में  भारतीय  दूतावास  द्वारा  प्रकाशित  हमारे  प्रकाशन

 T  आपत्ति  की  है  ।  इससे  पता  लगता  है  कि  हम  उनके  कार्यों को  सहते  रहे  हैं  ।

 fat  जवाहरलाल नेहरू  :  में  बताना  चाहता  हूं  कि  सरकारी  प्रकाशनों  की  अनुमति  है
 ।

 मैं  नहीं  जानता  कि  माननीय  सदस्य  किसका  उल्लेख  कर  रहे  हैं  ।  ऐसो  एक  घटना  हुई  थी  ।

 उस  पर  लम्बा तक  हुआ  था  ।  पत्र छपे  थे  ?  परन्तु  नियम यह  है  कि  वक्तव्य  के

 प्रदान  की  अनुमति  है  ।

 +  fx
 €  उदार  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  कि  जिससे  चीनी

 ऐसे  विष  भरे  वक्तव्य  न  दें  ।

 मल  अंग्रेजी  में
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 ot  जवाहरलाल  नेहरु  :  सच  यह  है  कि
 टुडेਂ

 के  कई  अंकों  पर  प्रतिबन्ध  लगा

 दिया  गया  है  ।  मैं  इस
 लेख

 के
 बारे  में  कुछ  नहीं  जानता

 हूं
 कि

 बया
 है  ।

 fait  त्यागी
 :  कया  हमको  चैन  में  कुछ  प्रकाशित  करने  की  अनुमति  है  ?

 frat  महोदय
 :  कांति  शांति  |

 री  हेम  बुरा  :  चोको  दूतावास  में  चोरी  कर्मचारियों
 के

 कम  हो  जाने  से  उनके  काले

 कारनामों  में  कोई  नहीं  हुई  है  ।

 महोदय :  अगला  प्रश्न  ।

 हथियारों  के  संभरण  की  दीर्घकालीन  व्यवस्था

 +

 (  श्री  शिवमूर्ति  स्वामी

 शमी  प्र०  चे  :

 श्री  रा०  गि०  दुबे

 श्री  स०  ब्०  पाटिल

 कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  हमारे  प्रतिरक्षा  हथियारों  के  संभरण  के  लिये  ब्रिटेन  तथा  अमरीका  के  साथ  कोई

 दीर्घकालीन  प्रबन्ध  किये  गये  कौर

 यदि  तो  उसकी  am  विशेषतायें हैं  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यशवंतराव  :  शर  aa  तक  किये  गये  प्रबन्धों

 के भ्रनुसार  अमरीका  तथा  ब्रिटेन  की  सरकारें  हथियारों  की  हमारी  प्रावस्यकत।थ्रों  को  पूरा  करती

 रहेंगी  ।

 शिवभक्ति  स्वामी  :  कया  वित्तीय  पूंजीगत  व्यय  का  कोई  अनुमान  गया  है  कि  इस

 समझौते  के  लिए  कितनी  पूंजी  श्रावक  होगी  ?

 गंदी  यशावन्तराव  वित्त  का  कोई  ठीक  अ्रनुमान  नहीं  लगाया  गया  है  ।

 श्रीधर प्र०  चे  क्या  अ्रन्तर्राष्ट्रीय  विकास  अमरीकी  एजेन्सी  के  डायरैक्टर  श्री  बैल

 हाल  में  ही  नई  दिल्‍ली  wet  थे  कौर  उन्होंने  अमरीकी  हथियार  सहायता  की  चर्चा की  थी  तथा  यदि

 तो इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही की  जा  रही है  ?

 श्री  यदावतन्राव  मुझ  पूर्व  सुचना  चाहिए

 कुछ  माननीय  सदस्य
 :  हम  ने  नहीं  सुना  |

 भ्रव्यक्ष  महोदय
 :  उन्होंने  बताया  कि  उन्हें  ga  सुचना  चाहिए  ।

 fat  विद्याचरण  शुक्ल  :  क्या  दिये  कालीन  हथियारों  का  संभरण  उधार  के  श्राघार  पर  होगा

 झा  वा  कया  दी घं कालीन  ara  पर  हथियारों  का  संभरण  किसी  अन्य  प्रणाली  से  होगा  ?

 ee
 श्री  यदावन्तराव  उधार  नहीं  अपितु  यहं

 सहायता
 है  ।

 ee  ee,

 pe  ant  में

 2560  (a1)
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 भी  to  गि०  दुबे  :  कया  इस  प्रबन्ध  में
 भारी  हथियार

 भी  शामिल  हैं  ?

 श्री  यशवंतराव
 |  इस  पर  यह  आधारित  है  कि  हम  भारी  हथियारों  की  परिभाषा

 क्या  करते  हैं  ।

 श्री  रंगा
 :  हम  ने  सुना  नहीं  ।

 ree  महोदय
 :  सम्भवत या  उत्तर  भी  पूरा  नहीं  है  ।

 कृपया  जरा  जोर  से  बोली  ।

 fat  उ०  मत  त्रिवेदी  :  कृपया  बोलते  समय  अरपना  मुंह  न  छोड़िये  |

 fae  महोदय :
 उत्तर  था  कि  यह  हथियारों  के  प्रकार  पर

 प्र/धारित है
 ।

 pa  यशवन्तराव  भारी  हथियारों  की  परिभाषा  होनी  चाहिए  ।

 fort  माननीय  मंत्री  को  इसकी  जानकारी  होनी  चाहिए
 |

 वह  समझदार  अपनी

 समझदारी  से  हमें  भी  उन्हें  प्रकाशमान  करना  चाहिए  ।

 fot  यदावन्तराव :  नहीं  जानता  कि  वह  किन  भारी  हथियारों  का  जिक्र  कर  रहे

 माननीय  सदस्य  के  प्रदान  का  उत्तर  देते  समय  मुझ  मालूम  होना  चाहिए  कि  वहू  जानना

 चाहते
 हैं  ।

 ja  हरिश्चद्र  ag  भारी  हथियारों  से  जो  कुछ  समझते  हों  उसके  आधार  पर  उत्तर

 दे  सकते हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :  माननीय  मंत्री  भारी  हथियारों  के  बारे  में  जो  कुछ  समझते  हों  उसके

 अधार पर  उत्तर  दे  दें  ।

 fat  यशवंतराव  यदि  पैदल  सेना  से  सम्बन्धित  भारी  हथियारों  से  उनका  मतलब

 है  तो  उत्तर

 fat  प्र०  चे  बरुआ  :  अमरीक  तथा  ब्रिटेन  से  हम  कितनी  सहयता  चाहते  तथा  इन

 देशों  का  कितनी  सहायत  देने  का  विचार  है  ?

 श्री  यदावन्तराव  धन  की  दृष्टि  से  सह/यंत।/  की  गणना  नहीं  की  गई  है  ।  इसकी

 गणना  हमारी  आवश्यकता  के  अनुसार  की  गई  हमारी  तुरन्त
 की  जसे

 विमान
 प्रतिरक्षा  उत्पादन  के  विस्तार  की  विभिन्न  प्रकार  की  परन्तु  इन  की  घन  की

 दृष्टि  से  गणना  नहीं  की  गई  है
 ।

 क०  ल०  राव  :  क्या
 दिये  कालीन  प्रबन्ध  में  आधुनिक  हथियारों  के  निर्माण  के  लिए

 इंजीनियरों  के  प्रशिक्षण  केन्द्रों  की  स्थापना  भी  शामिल  है  ?

 श्री  यदशवत्तराव  जी  हां  ।

 felt  श्र०  प्र०  जेन  :  हमने  कितने  हथियार  थे  शौर  कितने  प्रतिशत  हमको  मिल

 गये

 मूल  ant  में
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 tal  यद्दवन्तराव  जहां  तक  नये  डिवीजनों  को  बनाने  का  सम्बन्ध  है
 उस

 सम्बन्ध  में

 कुछ  निर्णय  किये  गये  हैं  ।  विमान  प्रतिरक्षा  तथा  प्रतिरक्षा  उत्पादन  बढ़ाने  के  बारे  में  कोई  निर्णय

 नहीं  किया  गया  है  ।

 fat  wo  wo  जेन
 :

 मेरा  प्रशन  था  कि  हम  ने  कितने  हथियार  मांगें  हैं  तथा  कितने  प्रतिशत

 ea  मिल  गये  हैं  ?

 treat  महोदय
 :

 कया  वह  चाहते  हैं  कि  वहू  सभी  बातें  यहां  पर  बताई  जायें
 ?

 श्री  यदावन्तराव  मैंने  बताया  कि  घन  की  दृष्टि  से  उसकी  गणना  करना  कठिन  है  |

 इसलिए  प्रतिशतता बताना  भी  कठिन  एक  पहलू  पर  निर्णय  हुमा  है  पर  मैंने  उसको  बता  दिया  है  |

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य मंत्री  तथा  अणु  शक्ति  मंत्री  (ett  जवाहरलाल :

 संभवतया  एसे  प्रश्नों
 का

 विस्तृत  उत्तर  देना  ठीक  नहीं  होगा
 |

 महोदय :  मैंने  सुझाव  दिया  था  कि  कया  वहू  इस  बात  को  ज़रूर  जानना  चाहेंगे
 ।

 लक्ष्मी मल्ल  सिंघवी  :  कया  यह  हथियार  उधार  पट्टे  पर  लिए  जा  रहे  हैं  प्रो  यदि
 तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?  अथवा  प्रयत्न  किये  गये  थे  जो  असफल  रहे  ?

 pat  यदावन्तराव  ae
 :  हम  ने  यह  नहीं  कहा  कि  हम  ने  हथियार  उधार  पट्टे  पर  नहीं

 लिये हैं  ।  मैंने  यह  कहा  था  कि  यहं  सहायता  के  रूप  में  हैं  ।

 बुनेर में  भारतीय

 1*३७८.  श्री  हरि  विष्णु कामत  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  फरेंगे  कि  :

 क्या  ब्रूनेई में  हाल  में  हुए  विद्रोह  का  वहां  रहने  वाले  भारतीय  राष्ट्र जनों  के  जीवन  तथा

 पर  कोई  प्रभाव  पड़ा

 यदि  at,  तो  किस  प्रकार ;

 क्या  सिंगापुर  स्थित  भारतीय  आयुक्त  गड़बड़  के
 दिनों

 में  ब्रूनेई गये
 कौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  थे  ?

 मंत्रालय  में
 उपमंत्री

 दिनेश
 :

 कोई  भारतीय

 नहीं  मरा  तथा  सम्पत्ति
 की

 हानि  का  भी  हमें  मालूम  नहीं  हुआ  है  ।

 ate
 जब  सैनिक  स्थिति  झक  हो  गई  तभी  उच्चायुक्त  भारत  सिंगापुर

 के  वाणिज्यिक दूत  ब्रूनेई  मे  जे  गये  थे  ।  वह  ब्रूनेई २१  से  २४  FRR  तक  भारतीय  राष्ट्र जनों

 के  कल्याण  के  लिए  गये  थे  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत
 :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  सह  प्रयुक्त  अथवा  वाणिज्यिक  दूत  के  वक्तव्य

 की  झोर  दिलाया  गया  है  ब्रूनेई  में  भारतीय  अपनी  देखभाल  कर  सकते  हैं  उनके  वहां  पर  जाने

 की  जरूरत नहीं  है  ?

 श्री  दिनेश  सिह
 :  मैंने  बताया  कि  धन  जन  की  af  नहीं

 हुई  है  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  जानना  चाह्ते  हैं  कि  कया  वहां  की  परिस्थिति  के  कारण

 ae  वहां  नहीं  जा  सके
 ?

 हरि  विष्णु  कामत  :  बताया  गया  है  कि  उन्होंने  कहा  है  कि  में  भारतीय  अपनी

 देखभाल  कर  सकते  हैं  इसलिए  मेरे  वहां  जाने  की  जरूरत  नहीं  हैਂ  |  क्या  यह  सच  है
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  मंत्री  महोदय  ने  उत्तर  दिया  है  कि  वह  वहां  गये  थे  ।

 हरि  विष्णु कामत  :  जब  सब  कुछ  समाप्त  हो  गया  तब  ag  वहां  गये  थे  ।

 श्री  दिनेश  सिह  :  जब  सैनिक  स्थिति  ठीक  हो  गई  तब  उनको  वहां  जाने  की  अनुमति

 दी  गई  थी  |

 fart  हरि  विष्णु  कामत
 :

 क्या  सरकार  ने  विदेशों
 में

 हमारे  दूतावासों  को  स्पष्ट  रादेश  नहीं
 दिये  हैं  कि

 उनका  एक  कार्य  भारतीय  राष्ट्र जनों  के  हितों
 को

 देखना
 है  ?

 कुछ  वर्ष  पुर्व  इथोपिया में  भी

 ऐसा  ही  हु  प्रा  था  ।  वहां वहां पर  हमारे  राजदूत  ने  भारतीय  राष्ट्र जनों  के  हितों  पर  ध्यान  नहीं  दिया  था  ।

 श्री  दिनेश  सिह  :  उनका  ae  कर्तव्य  है  कि  वह  भारतीय  राष्ट्र जनों  के  हितों  को  देखें  are  में

 समझता  हुं  कि  इथोपिया  के  बारे  में  ऐसा  आरोप  लगाना  उचित  नहीं  मुख्य  प्रश्न  यह  है  कि  जब

 यह  घटना  वहां  हुई  उन  समय  वहां  पर  नहीं  पहुंच  पाये  ।  हम  ने  तार  भेज  कर  वहां  की  स्थिति

 जाननी  चाही  तथा  जब  संभव  हो  सका  तब  वहू  वहां  गये  |

 भाई-  हेलीकाप्टरों  का  निर्माण

 +

 SX  श्र ०  क्‌०  गोपालन

 थी  प०  कुन्दन

 श्री  महेश्वर  नायक

 ।  भी  प्रकादावीर  शादी

 1३७९  श्री  मुक्त  दर्शन

 |
 श्री  मोहसिन

 श्री  बिदानचन्द्र सेठ

 |  श्री  To  वेंकटासुब्बया

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सोवियत  संघ  ने  भारत  में  एम  भाई-  हेलीकॉप्टरों  के  निर्माण  के

 लिये  एक  संयंत्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  पेश  किया  है

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  दोनों  देशों के  बीच  कोई  करार  हुआ

 यदि  तो  soar  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 मंत्रालय  में  प्रतिरक्षा  उत्पादन  मंत्री  से  यदि  भारत

 सरकार  भारत  में  एम  भाई-  हैलीप्टतरों  का  निर्माण  अआ वदयकें  तो  रूस  सरकार

 उनके  निर्माण  के  लिए  ल/इसेन्स देने  से  सहमत  हो  गई  है
 ।  एम  भाई-

 हेलीकॉप्टरों  का  निर्माण  करने —  रेश

 मल  प्रंग्रेजी में
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 के  लिए रूस  ने  भारत  में  संयंत्र  लगाने  की  न  तो प्राय ना की  थी  कौर  न  ही  स्राव  किया  था ।  भारतीय

 विमान बल  ara  अपेक्षित एम  झाई-  हेलीकॉप्टरों की  संख्या  को  ध्यान में  रख  कर  भारत  में  निर्माण

 व्यवस्था  करना  उचित  सिद्ध  नहीं  होता  ।  भारत  में  निर्माण-प्रस्ताव  प  गे  कार्यवाही  नहीं  की

 जा  रही है  ।

 राष्ट्रीय  सेना  छात्र  दल  प्रशिक्षण  योजना

 +

 महेश्वर  नायक

 थ्री  बाल्मीकी

 1३८०.  श्री  स०  [6५  पाटिल

 श्री  च०  का
 ०  भट्टाचार्य :

 Usa
 दी०  do  शर्मा

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कालेजों  are  विश्वविद्यालयों  में  अबे  तक  कितने  विद्याथियों  ने  राष्ट्रीय  सेना  कात्र  दल

 प्रशिक्षण  योजना  के  अ्रन्तगंत  प्रशिक्षण  प्राप्त  किया  ak

 देश  में  संकटकालीन  स्थिति  के  कारण  उत्पन्न  हुए  उत्साह  के  भ्र तु सार  इस  प्रशिक्षण का  क्षेत्र

 बढ़ाने  के  लिये  क्या  पग  उठाये जा  रहे  हैं  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दा०  रा०  १९  १९६३ को

 कालेजों  तथा  विश्वविद्यालयों में  राष्ट्रीय  सेना  छात्र  दल  सीनियर  डिवीजन  तथा  राष्ट्रीय

 सेना  छात्र  दल  रायफल्स में  ५,९२,८५० लड़के  शर  २९,८७०  लड़कियां  थी

 नई  संख्या
 ४

 लाख  करने  की  भ्र नुम ति  दे  दी  गयी  है  प्रौढ़  इन  में  से  १६  १९६३  तक

 १,€  & Xo  लड़के ले  लिये  गये  हैं

 स्थानीय  झ्र स्प तालों  भारतीय  रेड  क्रास  के  साधनों  के  भ्रनुसार  राष्ट्रीय  सेना  छात्र  दल

 प्रोग्राम  में  लड़की  विद्याथियों  को  afer  की  ट्रेनिंग  देना  भी  शामिल  कर  दिया  गया  है  ।

 सभी  विश्वविद्यालयों  के  प्राधिकारों  को  सुझाया  जा  रहा  हैं  कि  वें  अपने  पाठ्यक्रम  में  राष्ट्रीय

 सेना  छात्र  दल  प्रशिक्षण को  अनिददीयं  बनायें  ।

 पति  महेश्वर नायक  :  क्या  सरकार को  विदित  है  कि  विद्यमान  प्रशिक्षण  योजना  के  श्रन्तगंत

 भी  प्रशिक्षणा्धियों को  सामान  तथा  सामग्री  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  नहीं  है  कौर  यदि  तो  इन्हें

 पर्याप्त  सामान  उपलब्ध  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 श्री दा०
 0०

 सरकार  को  विदित  है  कि  प्रशिक्षणार्थियों  को  प्रशिक्षण  देने  के  लिये

 पर्याप्त  सामान  उपलब्ध  नहीं  है  ।  फिर  अपेक्षित  सामान  की  प्राप्ति  के  लिये  प्रावइ्यक  प्रबन्ध

 किया जा  रह  ह  ।

 श्री  नरेन्द्र सिह  महीड़ा  :  क्या  सरकार  का  विचार  राष्ट्रीय  सेना  छात्र  दल  प्रशिक्षण  को  ara

 बनाने का  है  ?

 ग
 दा०  रा०  चला

 श्रीमान  ।  सरकार  का  विचार  इसे  करने  का  है  ।

 faa  अंग्रेजी
 में
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 é  pall  दिवा जी राव  ao  देशमुख  :  झाड़कर  राष्ट्रीय  सेना  छात्रदल  के  एयर  बिंग  में  कितने

 क्षणार्थी  हैं  ate  राष्ट्रीय  सेना  छात्र  दल  प्रशिक्षण  अनिवार्य  करने  के  परिणामस्वरूप  इस  की  संख्या  में

 कितनी  वृद्धि  होने  की  सम्भावना है  ?

 fat दा०  ०  इस  समय  मेरे  पास  ग्रां कड़े  नहीं  हैं  ।

 पुलिस स०
 मो०

 बनर्जी
 :

 क्या
 माननीय

 मंत्री  का  ध्यान  ६  १९६२ के

 में  प्रकाशित  एक  समाचार
 की

 आकर्षित  किया  गया  है  कि  एसी  सी  ae  एन  सी
 सी

 का  जूनियर

 डिवीजन  राष्ट्रीय  ग्रनुशासन  योजना  में  मिला  fear  जायेगा  ate  यदि  तो  निश्चय  बदलने  का  क्या

 कारण  है थ द्मौ  इसे  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  से  कयों  लिया  जा  रहा  है  ?

 fat दास  To  एन  सी  सी  के  जूनियर  डिवीजन  ए  सी  सी  के  स्थान  पर  राष्ट्रीय

 अनुशासन योजना  रखने  कोई  निश्चय  नहीं  किया  गया  है  ।

 fat  स०  ato  बनों  :  हिन्दुस्तान  सभी  श्रखवारों--में  समाचार  था  कि

 एन  सी  सी  का  जूनियर  डिवीजन  कौर  ए  सी  सी  को  राष्ट्रीय  अनुशासन  योजना  में  मिला  दिया  जायेगा

 शर  कालेजों  में  राष्ट्रीय  सेना  छात्र  दल  रहेंगे  |  निश्चय  में  परिवर्तन  क्यों  किया  गया  है  शर  यह

 काम  अत्र  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  से  ले  कर  दिक्षा  मंत्रालय  को  क्यों  दिया  गया  है  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यदावन्तराव  :
 ऐसा  कोई  निश्चय  नहीं  है  ।

 श्री  बेरो  कल  ही  एक  सम्मेलन  में  शिक्षा  मंत्री  ने  कहा  था  कि  यह  उस  का  स्थान  लेगा  ।

 श्री  यशवंतराव  ब्राह्मण  एक  सुझाव  था  To  सी
 ०

 सी०
 कौर  जूनियर  एन ०

 सी
 ०

 सी  ०

 का  स्थान  राष्ट्रीय  अनुशासन  योजना  ले  ले  ।  वास्तव  में  वह  ॒  सुझाव  स्वीकार नहीं  हुमा  है  |

 श्री  ware  लाल  सर्राफ  :  क्या  सरकार  का  विचार  सेना  में  अधिकारियों  की  भर्ती  के  लिये

 राष्ट्रीय  सेना  छात्र  दल  को  झ्राधार  बनाने  का  है
 ?

 श्री  यद्यवन्तराव  यही बात  है

 pat  क्या  राष्ट्रीय सेना  छात्र  दलों  को  दिया  जाने  वाला  प्रशिक्षण  वर्तमान  संकट  की

 दृष्टि  से  बढ़ाया  जा  रहा  है  उन्हें  व्याख्यान भी  अधिक  दिये  जायेंगे  ?

 गयी  यशवंतराव  चह्वाण
 :

 यदि  आवश्यक  द्र  तो  निश्चय  ही  ऐसा  किया  जायेगा
 ।

 seit  ऐसा

 कोई  विचार नहीं  है  ।

 उन्होंने  काल्पनिक  उत्तर  दिया  है  ।  क्या  वे  मेरे  प्रश्न  को  ध्यान  में  रख  कर  इस  की  जांच

 करेंगे  ?

 pret  महोदय  :  फिर  तो  यह  एक  सुझाव  होगा  ।

 गयी  महेश्वर  नायक  :  उपमंत्री  महोद  ने  बटाता  है  कि  राष्ट्रीय  सेना  छात्र  दल  को  पर्याप्त  सामान

 उपलब्ध  नहीं  है  ।  राष्ट्रीय  सेना  छात्र  दल  के  लिये  अपेक्षित  सुविधायें  उपलब्ध  करने  के  लिये  सरकार

 क्या  कार्यवाही  कर  रही  है
 ताकि  हमें  राष्ट्रीय  सेना  छात्र  दल  में  सर्वोत्तम  व्यक्ति  मिल  सकें

 ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 fat  दा०  To  चह्वाण
 :

 जहां  तक  सामान  की  कमी  की  बात  हम  उतने  ही  वजन

 उतनी ही  लम्बाई  को  राइफल्स” बना रहे हैं बना  रहे  हैं  ।  हम  ने  राज्यों  में  एककों  को  प्रदेश  दिये  हैं  कि

 चे  वहां  वर्दियां  आदि  भी  खिलवायें  |

 राष्ट्रीय  मिलिशिया

 ्

 थमी  to  गि०  दुबे  :

 THIS.
 श्री  विश्वास  प्रसाद  :

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  कया  सरकार  ने  सब  सीमान्त जिलों  में  ग्रामीण

 युवकों  की  एक  राष्ट्रीय  मिली  कठिया  बनाने  के  सुझाव  पर  विचार  किया  है  ताकि  चीनी  सेना
 के

 तरीकों

 को
 ध्यान  में  रखते  हुए  उन्हें  युद्ध  का  सघन  प्रशिक्षण  दिया  जा  सके

 ?

 मंत्रालय  में  उपमंत्री  ato  रा०  :
 राष्ट्रीय  मिलिशिया  नामक कोई  सेना

 बनाने  का  विचार  नहीं  है  ।  शायद  माननीय  सदस्य  राष्ट्रीय स्वयं  सेवक  दल  वालिन्टियर

 का  उल्लेख कर  रहे  इस  के  बनाने  की  एक  योजना  तैयार  की  जा  रही  है  |

 पज़ीरा रा०  गि० दुबे
 :  सीमान्त

 जिलों  में  विशेषकर  हिमालय  के  पास  इस  व्यवस्था  को  फैलाने  के

 लिये  क्या  कार्यवाहियां की  रही  हैं  ?

 fat  दा०
 : राष्ट्रीय स्वयं  सेवक  दल  रायफल्स  )  बनाने

 की  एक  योजना

 विचाराधीन है  ।

 श्री  विभूति  मिश्र
 :

 कया  यह  सही  है  कि  सरकार  के  पास  इतने  साधन  नहीं  हैं  कि  वह  सरहद के

 इलाके  में
 नेपाल  वालंटियर  कोर की  ट्रेनिंग  दे  सक े।

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  तथा  aor  शक्ति  मंत्री  जवाहरलाल  जी

 इतने  साधन  नहीं  हैं  ।  बनाये  जा  रहे  हैं  ।  मसलन  इस  बन्दूकों  राइफलों  की  लाखों  में  मांग

 हमारे  पास  लाखों  नहीं  हम  बनाते  जाते  हैं  कौर  बाहर  से  मंगाते  हैं  श्र  जो  सामान  जाता

 जाता  है  उसे  देते  जाते  हैं  ।

 थ्री  विश्वास  प्रसाद
 :

 नगर  इस  तरह  की  ट्रेनिंग  देने  की  स्कीम  नहीं  है  तो  क्या  सरकार  कृपा  करके

 बतायेगी कि  ः  के  इलाकों  के  लोगों  को  ह  एग्रेशन  से  बचाने  के  लिये  क्या  व्यवस्था  की  जा

 रही
 है  ?

 अध्यक्ष  महोदय :  उन्होंने  यह  नहीं  कहा  कि  स्कीम  नहीं  उन्हों  ने  कहा  कि  उस  के  बारे  में

 सोच रहे  हैं  ।

 श्री  रामेदवरानन्द
 :  प्रत्यक्ष  कभी  प्रधान  मंत्री  के  वक्तव्य से  जान  पड़ता  है

 कि  प्रभी
 भी

 हमारी  हाथों  जैसी  है
 ।

 यदि  सरकार  के  पास  साधन  नहीं  हैं  तो  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  वह  सीमा

 की  सुरक्षा  के  लिये  कौर  देश  की  रक्षा  के  लिये  साधन  जुटाने  को  ये
 जो

 नाच
 शादी

 की  योजनाये ंहैं  इनको

 क्यों  खत्म  नहीं  कर  देती  ?

 acpere.  iar

 अध्यक्ष  महोदय  :  बैठ  जाइये  बाप  |
 anes  शार  ला
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 श्री
 Go  बेंकटासुब्बया  :  कया  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  दल  वालंटियर राइफल्स  )  की  स्थापना

 करने  में  इस  बात  का  पर्याप्त  ध्यान  रखा  गया  है  कि  हथियार  भ्रनुचित  व्यक्तियों  के  हाथों  में  न  पड़

 जायें ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्यो  मंत्री  तथा  अणु  क्ति  मंत्री  जवाहरलाल  :  इ

 बात  का  ध्यान  रखना  है  क्योंकि  भूतकाल  में  ऐसी  घटनायें  हुई  हैं  ।  हम  हथियार जो  मांगें उस  को

 नहीं  दे  सकते  |  प्राजक  सेना  के  लिये  रायफलों  की  कमी  नहीं  है  अपितु  गार्डों  स्वयं  सेवकों

 उन  सब  संस्थानों  के  लिये  कमी  है  जिन  की  मांग  लगभग  १०  लाख  रायफलों  की  है  ।  हम  यथासंभव

 पुरा  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।  सेना  को  प्राथमिकता  दी  जाती है  |

 राष्ट्रीय स्वयं  सेवक  सेना

 रैपर  श्री  प्रकाशवीर  शास्त्री  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 राष्ट्रीय स्वयं  सेवक  सेना  वालंटियर  राइफल्स  )  बनाने  का  जो  fear किया

 गया  था  उसमें  aa  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है

 इस  योजना  के  अर्न्तगत  कितने  युवकों  को  प्रशिक्षण  देने  का  विचार

 क्या  सरकार  ने  द्वितीय  शर  तृतीय  रक्षा  पंक्ति  दृढ़  करने  के  लिये  कुछ  कौर  कार्यक्रम

 बनाये हैं

 यदि  तो  उसकी  रूपरेखा  क्या  है
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दा०  रा०  योजना  सरकार  के  विचारा

 धीन है  ।

 तथा  प्रशिक्षण  दिये  जाने  वाले  व्यक्तियों  की  संख्या  तथा  अन्य  बातों  से  सम्बन्धित

 तफसील  को  wat  भ्रन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  |

 यह  तो  योजना  को  अन्तिम  रूप  दिये  जाने  पर  ही  मालम  हो  सकेगा  ।

 श्री  प्रकादावीर  शास्त्री  :  उप  प्रतिरक्षा  मंत्री  जी  ने  अभी  बताया  कि  नेशनल  वालंटियर

 फिल्स  की  योजना  art  विचाराधीन है  ।  देश  की  विंमान  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  क्या

 प्रतिरक्षा  मंत्री  जी  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कब  तक  अन्तिम  निर्णय  कर  लिया जा  सकेगा  ?

 श्री  दा०  रा०  चह्माण :  यथाशीघ्र  ।

 att  प्रकादावीर  शास्त्री  :  सं  सद  के  पिछले  अधिवेशन  में  उप  प्रतिरक्षा  मंत्री  जी  ने  एक प्रदान के

 उत्तर  में  बताया  था
 कि

 वह  दूसरी  प्रौर  तीसरी  रक्षा  पंक्ति  बना  रहे  हैं  उनमें  राजा  हिन्द  फौज

 के  सैनिकों  को  लेने  का  प्रदान  विचाराधीन है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  इस  सम्बन्ध  में  सरकार
 ने

 अन्तिम निर्णय  ले  लिया  है  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यद्ववस्तराव  ज्यादा  तैयारी  तो  होम  गांस  के  लिये  रही

 शर  इसके लिये  सब  राज्यों  में  फैसिलिटीज दे  रहे  एन०  सी ०  सी
 ०

 की  भी  तैयारी  हो  रही  है

 at  उसके  लिये  जो  कुछ  भी  करना  चाहिये  वह  राज्यों  में  हो  रहा  है
 |  हमने इस

 सम्बन्ध
 में

 सिटीज़ को  भी  लिखा  ह  कि  इसको  कम्पलसरी कर  दिया  जाए  ।  शहरों  नेशनल  वालंटियर  राइफल्स

 की  स्कीम  भी  हम  बना  रहे  हैं  उम्मीद  हँ  कि  वह  जल्दी  ही  तैयार  हो  जाएगी
 ?

 ae  में
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 अध्यक्ष  महोदय  ,

 श्रेय  महोदय
 :

 यह  ठीक  नहीं  हैं  कि  स्वामी
 जी

 हर  बार  खड़े  हो  कर  करना  शुरू  कर

 देते हैं

 श्री  रामेदवरानन्द :  श्राप  कहते  हैं  कि  जो  खड़ा  नहीं  होगा  उसको  समय  नहीं  दिया  जाएगा  |

 aa  खामोशी  से अघ्यक्ष  महोदय
 :

 श्राप  खड़े  हों  लेकिन  सवाल  करना  क्यों  शुरू  कर  देते  हैं  ।

 खड़े  हो  मैं  ठीक  समझूंगा तो  झ्रापको समय दूंगा समय  दूंगा  ।  श्राप  बोलना क्यों  शुरू  कर  देते हैं  ।  मगर  श्राप

 ऐसा  करेंगे  तो  मैं  समय  नहीं  दूंगा  ।

 श्री  यशवंतराव  चित्रण  आजाद  हिन्द  फौज  के  बारे  में  कोई  रुकावट  नहीं  है  ।  कई  लोगों

 को  लिया जा  चुका  सैकड़ों लोगों  को  लिया  है  ।

 श्री में  वेंकटासुब्बया :  क्या  सरकार  का  विचार  सामुदायिक  विकास  योजना  के  प्रश्नगत

 बनने  वाली  ग्राम  स्वयं  सेवक  सेना  को  सेनिकਂ  प्रशिक्षण  देने  का  हैं  ?

 fret  महोदय :  यह  भ्र लग  प्रदान  है  ।  अगला  श्री  सौय  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत
 :

 कया  श्राप  संख्या  tex
 भी

 ले  सकते  हैं
 ?

 भ्रध्यक्ष  सहोदय
 :

 यदि  oral से  दोनों  को  एक  साथ  लिया  जा  सके  तो  वे  साथ  लिये  जा

 सकते हैं  ।

 tet  यदवन्तराव  श्रीमान  ।  दोनों  एक  साथ  लिये  जा  सकते हैं  ।

 मिग  बिमान

 +

 श्री  हं०  च०  सौय  :

 PFRSR.  2  श्री  रम
 सेवक  यादव

 लक्ष्मी मल्ल  सिंघवी  :

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रूस  द्वारा  दिये  जाने  वाले  विमान  लड़ाई  के  लिये  हैं  या  अन्य  प्रयोजनों  के

 faa;  ak

 यदि  तो  इनसे  हमारी  प्रतिरक्षा  samara  को  पुरा  करने  में  किस as  तक

 सहायता  मिलेगी
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यशवंतराव  ake  रूस  केवल  थोड़े  से

 विमान  देगा
 ।

 प्रतिरक्षा  की  आवश्यकता  मुख्यकर  भारत  में  ण  करके  पूरी  होगी
 ।

 विमान

 भारतीय  वायु  सेना  के  लिए

 मिल  अंग्रेजी में
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 मिग  विमान

 स०  सो०  बनर्जी

 T¥REX
 st.  हरि  विष्णु कामत

 श्री  यदा पाल सिह

 [ ste
 लक्ष्मी मल्ल  सिंघवी

 कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रूस  से  सिर  विमान  मिल  गये  हैं  ;

 यदि  तो  ये  विमान  feat  हैं  ;  ak

 क्या  १९६३  में  और  अधिक  विमान  ara  की  ares
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यदयवन्तराव
 :

 भ्र भी  नहीं  ।  कुछ  विमानों की

 थोड़े  दिनों  में  amt  की  ar  है  ।

 संख्या  बताना  लोकहित  में  नहीं  है
 ।

 श्री go  च०  सौय :  ये  जो  फ्लू  प्लैन्स  हमको  मिलने  वाले  हैं  ये  कब  तक  मिलेंगे
 ?

 एक  माननीय  सदस्य  :  रहे  हैं  ।

 श्री  रामसेवक  यादव :  अध्यक्ष  कभी  मंत्री  महोदय  ने  कहा  कि  सुरक्षा की  दृष्टि  से

 यह  संख्या  बताना  ठीक  नहीं  होगा  लेकिन  अखबारों  में  यह  संख्या  निकला  करती  है  ।  भ्रध्यक्ष

 अभी  आपने  कहा  कि  जेब  यह  जानते  हैं  तब  क्यों  पूछते  हैं
 ?

 चूंकि  maar  की  खबरें  मुस्तनद  नहीं

 होती  हैं  इसलिये  हम  उनसे  जानना  चाहते  हैं  कि  वह  अखबारों  में  जो  संख्या  छपती  रहती  है  वह  सही  है

 या  गलत है  ?

 weal  महोदय
 :

 उनका  जवाब  हैं  कि  वह  मुस्तनद  खबर  नहीं  देना  चाहते  इसलिए  अख़बार

 वालों  की  ही  दीजिए  ।

 लक्ष्मी मल्ल  सिंधवी
 :

 हमें  भारत  में  इन  विमानों  का  ak  इनके  पुर्जों  का  कब  तक

 निर्माण  करने  की  यहां  नवीनतम  किस्म  के  विमान  बनाने  का  विचार है  या  केवल

 उपान्तिम  प्रकार  के  विमान  बनाये  जायेंगे  ?

 श्री  यशवंतराव  wert
 :

 मेरा  विचार  है  किਂ  यदि  सारी  तैयारी  हो  जाये  तो  शायद हम

 दो  या  तीन  साल  में  उनका  निर्माण  करने  लगेंगे  ।

 fat  फ्रेंक  wat  :
 उस  समय  तक  वे  पुराने  हो  जायेंगे  ।

 श्री  गया वन् तरा  ष्ह्  :
 इस  बात

 का
 सम्बन्ध  काल  से  है

 ।
 ग्न्य  बातें  बताई  जा

 सकतीं  |

 डा०  लक्ष्मी  मिल  सिंधवी
 :

 क्या  अन्त  में  नवीनतम  किस्म  के  विमान  बनाने का  विचार  है

 या  केवल  उस  किस्म  के  विमान  बनाये  जायेंगे
 जिनके

 बारे
 में

 हमने  वार्ता  की  हैं  कौर  जो
 नवीनतम

 प्रकार के  नहीं  हैं  ?
 wee  बन  नन

 अंग्रेजी  में
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 श्री  यदावन्तराब  जो  भो  किस्म  हमारे  लिये  सन्तोषजनक  वहीं  बनाई

 जायेगी

 fat  हरि  विष्णु  कामत
 :  यह  विमान  जहाजों  से  क्यों  भेजे  जा

 रहे  हैं  और  उड़ान  करके  कयों

 नहीं  र

 pre  महोदय  :  प्रव प्रदर  काल  समाप्त  हो  गया
 |

 ए  चिल्ला

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 काल
 ~

 म
 =

 राकेट  छोड़ने का  केन्द्र

 1*३७४.  श्री  दौ०  do  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  का  राकेट  छोड़ने  का  प्रथम  केन्द्र  केरल  में  बनाने का  विचार  है

 क्या  इसके  लिये  कोई  स्थान  चुन  लिया  गया  है  ;

 प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्या  ह
 ?

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  लक्ष्मी  जी  al  t

 जी  स्थान  श्राल्टीपुर के  पास  हूँ
 a

 दुम्बा  से  दक्षिण  हैरानो  त्रिवेन्द्रम से  कुछ

 मील  उत्तर में  ह  ।

 स्थान  भू-चुम्बकीय  विषय  पर  है  जो  पृथ्वी  के  चुम्बकीय  क्षेत्र  पर  हरापन-मण्डल

 की  जांच  पड़ताल  के  लिए  बहुत  महत्वपूर्ण  है  ।  विस्तृत  वातावरण  का  प्रयोगात्मक  अध्ययन

 मापन  राकेटों  द्वारा  किया  जायेगा  |  गहराई  मापन  राकेट  छोड़ना  सुविधा  से  छोड़े  जायेंगे  ।  ऐसे

 भ्रध्ययनों  के  लिए  गहराई  मापन  राकेट  बहुत  ही  लाभप्रद  साधन  है  श्रौर/२०  व  २००  किलोमीटर

 अर्थात्‌  गुब्बारों  को  उच्चतम  सीमा  ale  उपग्रहों  की  संचालन  सम्बन्धी  ऊंचाई  के  नीचे  के  स्तरों  पर

 सीधा  मापन  कार्य  करने  का  एक  मात्र  उपाय  है  ।

 जवानों  के  परिवारों  का  कल्याण

 श्री  शेट्टी

 1३८४.  <  श्री  बिशन  चन्द्र  सेठ
 य०  सि०  चौधरी

 कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  के  सीमान्त॑  की  रक्षा  में  काम  रखने  वाले  घायल  होने  वाले  जवानों  के  परिवारों

 के  कल्याण  के  लिये  सरकार  ने  क्या  पग  उठाये  हैं

 क्या  इस  विषय  में  केन्द्र  ने  राज्यों  को  कोई  निदेश  भेजे  हैं  ;  शर

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  मोटे  तौर  पर  कया  है
 ?

 अग्रजा
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 मंत्री  यदावन्तराव  :  घायल  हुए  या  मारे  गये  जवानों  के

 परिवारों  को  निम्न  सुविधायें  उपलब्ध  हैं  :--

 (१)  घायल  (ate  सैनिकों  जब  कि  वे  अस्पतालों  में  सामान्य  वेतन

 ax  भत्ते  मिलते  हैं  क्योंकि  वह  काल  कार्य-काल  माना  जाता  है  ।  उन्हें  अस्पताल  में

 कोई  व्यय  नहीं  करना  पड़ता  |

 (२)  युद्ध  में  मारे  गये  सैनिकों के  आ्राश्रितों  को  निम्न  सुविधायें  मिलती  हैं
 :--

 परिवार  आवंटन  के  बराबर
 विशेष  परिवार

 भत्ता  या  विशेष  परिवार  पेंशन

 सिपाही के  लिए  २०  रु०  प्रतिमास सें  सुबेदार  मजर  के  लिए
 oY

 रु०  प्रतिमास

 सन्तान  भत्ता  ५  रु०  मासिक से
 ७  रु०  मासिक  होता  जो  भी  2 ८६

 दो  मास  तक  मिलता  ह  ।  उसके  बाद  परिवार  पेंशन  के  बराबर  विशेष  भत्ता  तथा

 जहां  प्राप्य  वहां  सन्तान  भत्ता  प्रौढ़  दो  मास  तक  दिया  जाता  हैं  ।

 रिकार्ड  अाफिस  &  मृत्यु  तथा  उत्तराधिकारी  के  बारे  सुचना  मिलने  पर  तत्काल

 सिपाही के  लिए  २००  रु०
 से  लेकर  सुबेदार मेजर  तक  १२००  रु०  का  विशेष  मृत्यु

 उपदान दिया  जाता  है  ।

 (7)  ज०  सी ०  करो  के  मामलों में  94.0  रु०  मासिक  प्राय  पदों  तथा  एन०  सी ०  ई०

 के  मामलों में  ५०  रु०  मासिक  सेना  सहायता  निधि  से  दिये  जाते  हैं  ।  यह  निधि

 राष्ट्रीय  प्रतिरक्षा  निधि  से  बनती  है  ।  यह  राशि  चार  मास  तक  दी  जाती  है  ।

 जहां Fo  सी ०  ्रो०  अन्य  मदों  या  एन  सीज  ई०  के  आश्रितों को  अन्तिम  फेंशन

 शीघ्र  नहीं  दी  जा  सकती  उन  मामलों  में  पंचाट  के  ब्र निश्चित  रहने  तकਂ

 नामक  wea  परिवार  पेंशन  दी  जाती  है  ।

 (३)  जो  सैनिक  सेना  सेवा  के  फलस्वरूप  अपंग  होने  के  कारण  सेवा  के  योग्य  नहीं  रहते

 जो  २०.प्रतिशत  या  अधिक  मानी  जाती  उन्हें  नप  होने  की  पेंशन  मिलती  है  ।

 यदि  प्रारम्भ में  झिंगन  २०  प्रतिशत  से  कम  जांचा  जाता  है  तो  प्रथम  होने की  कोई

 पेंशन
 नहीं  मिलती

 |
 परन्तु  सेवा-काल  के  सेवा  पेंशन  या

 सेवा  उपदान  दिया

 जाता ह  |  साधारणतया  पांच  ae  से  कम  की  सेवा  के  लिए  कोई  उपदान  नहीं  दिया

 जाता ।  परन्तु  जहां  अपमान  २०  प्रतिशत से  कम  युद्ध  सेवा  से

 सम्बन्धित  वहां  दो  मास  के  वेतन  के  बराबर  विशेष  उपदान  दिया  जाता  है  ।

 कौर  सभी  राज्य  सरकारों  से  यह  सुनिश्चित  करने  की  प्रार्थना  की  गई  हे
 कि

 वे

 युद्ध  सेवा  कर्मचारियों  के  परिवार  की  ae  उनकी  सम्पत्ति  wife  की  उनकी  अनुपस्थिति  में

 रक्षा  की  जायें  एवं
 जो

 सैनिक  युद्ध  में  मारे  जायें  उनके  परिवारजनों  तथा  आश्रितों  के  लिए  छात्र

 वृत्तियों तथा  रोजगार  की  व्यवस्था  की  जाये  ताकि  परिवार  को  जीवन-यापन की  अ्रतुपस्थिति  के

 कारण  अत्यधिक  कठिनाई  न  हो  ।  दिक्षा  सम्बन्धी  रियायतों के  मामलों  में  राज्य  सरकारों से  सभी

 लड़ाकू  सेना  कर्मचारियों  के  बच्चों  को  निःशुल्क  पूर्ण  छात्रवृत्तियां  देने  के  जिनमें
 उनके

 झ्र धि कतर  बच्चों  के  बोरिग  के  व्यय  भी  सम्मिलित  सनौर  युद्ध  में  मरे  कर्मचारियों  के  बच्चों

 ttc
 की  शिक्षा  जारी  रखने  के  लिए  प्रार्थना  की  गई  हे  ।  राज्य  सरकारों से  इस  पर

 विचार  करने  के
 लिये

 मूल  अंग्रेजी
 में
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 सिफारिश  की  गई  है  कि  कृषि  योग्य  श्रमिक  कमी  युद्ध  में  मारे  गये  कर्मचारियों  के  आश्रितों  को  दें

 दीजिये  ।  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कार्येवाह्दी  की  जा  रही  हैं  कि  जवानों या  उनके  परिवारों को

 aaa  किरायेदारों या  उप  किरायेदारों  से  किराया  लेने  में  कठिनाई  न  हो  ।

 लोहा  धौर  इस्पात  के  लिए  मजूरी  बोर्ड

 1३८४.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त :  क्या  शरम  शौर  रोजगार  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हैं  कि  सभी  इस्पात  सन् यन्त्रों  ने  oe  अन्तरिम  सहायता
 के

 बारे  में  मजूरी

 बों  की  सिफ़ारिशों  को  क्रियान्वित  करना  मंजूर  नहीं  किया  है  ;

 यदि  तो  क्रियान्वित
 न

 करने  के  कया  कारण  हैं  ;  ग्रोवर

 सरकार  का  इस  विषय  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 fort  श्र  रोजगार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  र०  कि०  :
 जी  नही ं।

 सिफारिशें  लागू  करने  के  लिए  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 तौर  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 कटेगा  में  बन्दी  बनाये  गये  भारतीय  सेनिक

 +*  ३८६.  _  श्री  बिशन  चन्द्र  सेठ
 :

 att  हरि  विष्णु  कामत
 :

 क्या  प्रतिरक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  ही  में  कांगो  में  कटेगा  की  सेना  ने  एक  संयुक्त  राष्ट्र  हेलिकॉप्टर

 को  बलात्‌  नीचे  उतार  कर  अन्य  लोगों  के  साथ  छः  भारतीय  सैनिकों  को  बन्दी  बना  लिया  था  ;

 यदि  तो  उनमें  से  कितनों  को  मुक्त  कर  दिया गया  है  ;  भ्र

 क्या  यह  भी  सच  हैं  कि  एक  भारतीय  सैनिक  की  मृत्यु  हो  गई  थी  ?

 मंत्री  यशवंतराव  :
 से  (77)  .

 कटंगा  की  सेना  ने  २४

 १९६२  को  एक  हेलिकॉप्टर  पर  गोली  चलाई  शौर  दो  अधिकारियों  तथा दो  एन०  सी ०  सी ०  ठोस

 को  पकड़  लिया  जो  भारतीय  स्वतन्त्र ब्रिगेड  ग्रुप  के  थे  ।  २  लेफ्टीनेंट  रूपसिंह कंग  f——

 १२७११)  जा  तरह  घायल  हो  गया  कड गा के भ्रसैनिक के  gals  अस्पताल में  आप्रेशन होते  समय

 मर  गया  |  बाकी  सभी  पकड़े  गये  व्यक्ति  उसी  दिन  छोड़  faa  गये  ।

 की  WA  व्यवस्था

 S a  जे  ao  सि०  बिष्ट

 t
 रेप  जी  go  चं०  बरुआ  :

 aa  गति रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार्‌  तथा  सरकार  के  प्रतिनिधियों  के  बीच  हुई  बातचीत  के

 फलस्वरूप  प्रासाद
 में  प्रतिरक्षा

 उद्योग
 स्थापित

 करके  वहां  की  भ्रम-व्यवस्था  को  सुदृढ़  करने
 की  कोई

 विशेष  योजना  बनाई  गई  है
 ;  शौर

 मूल  अंग्रेजी  में
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 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 पू प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  प्रतिरक्षा  उत्पादन  मंत्री  रघु रामे या  तथा  )
 «
 झासाम

 सरकार  से  एक  प्रार्थना  है  कि  राज्य  में  प्रतिरक्षा  की  आवश्यकता  की  पूर्ति के  लिए  कुछ

 उद्योग  स्थापित  किये  जायें  ।  मामला  विचाराधीन  है  ।

 ध्रणुशक्ति  के  शांतिपूर्ण  उपयोगों  के  बारे  में  सम्मेलन

 यदा पाल  सिंह
 :

 १३८८.
 L  निदान  चन्द्र  सेठ

 :

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 (*)  कया  यह  सच  है  कि  भारत
 को  मान  FeRR  में  टोकियो में  होने  अणुशक्ति के

 हया

 न्तिट्रण  उपयोगों  को  बढ़ावा  देने  सम्बन्धी  सम्मेलन  में  भाग  लेने  के  लिये
 निमन्त्रित  किया  गया

 wie

 यदि  तो  क्या  भारत  ने  यह  निमन्त्रण  स्वीकार  कर  लिया  हूँ
 ?

 wa  मंत्रालय  सें  उपमंत्री  दिनेश
 :

 जी

 निमन्त्रण  विचाराधीन  है  ।

 रेलवे  क्मदालाओं  में  रक्षा-सामग्री  का  निर्माण

 1*३६०.  डा०  लक्ष्मी  मल्ल  सिंघवी  :  क्या  प्रतिरक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  रेलवे  जी न्मिदालात  में  कुछ  प्रतिरक्षा  सामग्री  के  निर्माण  की  सुकरता  तथा

 वांछनीयता पर  विचार  किया  है  ;

 (z  क्या  द्वितीय  विश्व-युद्ध के  दौरान किसी  रेलवे  कर्मशाला  का  इस  प्रकार  के  सामान  के

 निर्माण  के  लिये  उपयोग  किया  गया  था  ?

 मंत्रालय  में  प्रतिरक्षा  उत्पादन  मंत्री  रघु रामे या  )
 :

 रेलवे  प्राधिकारियों

 के
 साथ  विचार-विमर्श

 है  जिसके  फलस्वरूप  हथियारों  के
 उत्पादन

 के  लिए  श्रावक  औजारों

 के  लिए  कुछ  क्रयादेश  रेलवे  कारखानों  को  दिये  गये  हैं  ।  इसके  रेलों  ने  भी  गोला-बारूद का

 सामान  बनाना  प्रारम्  किया  है
 ।

 रेलवे  कारखानों  ने  सेना  की  गाड़ियों  का  ढांचा  बनाने  का
 भी

 प्रस्ताव

 किया  है  पौर  यह  मामला  बढ़  रहा  ह

 द्वितीय  युद्ध  काल  में  रेलवे  कारखानों  का  ऐसे  निर्माण  के  लिए  प्रयोग  किया

 गया था

 सिंगरेनी  कोलियरी  कम्पनी

 1३९१.  श्री  प०  ह कुन्हन  क्या  श्रम  श्र
 रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (*)  क्या  यह  सच  है  कि  १९६२  में  गोदावरी  खानी  सिंगरेनी  कोलियरी

 कम्पनी  के  प्रतिनिधित्व  करने  वालें  संघ  का  निश्चय  करने के  लिये  कागजों  से  शौर  मौके  पर

 जांच की  गई

 सय  राउ  जां जान  rere  ott  =o  शर
 क्या  यह  भी  सच  है

 कि  कच  api  द  Tet  AER  गई

 मूल  अंग्रेजी
 में
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 यदि  तो
 जांच

 के
 परिणामों

 को  क्यों  रोक  लिया  गया  जबकि यह  जांच

 आपातकाल  की  घोषणा  से  पहलें  कर  ली  गई

 श्रम  ate  रोजगार  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 र०  कि०  जी

 al

 जांच  १९६१ में  प्रारम्भ  हुई  थी  परन्तु  १९६२  में  बन्द कर

 देनी  पड़ी  क्योंकि  संबंधित  संघ  के  विरुद्ध  कुछ  फौजदारी  के  मामले  झनिदिचत  पड़े  थे

 ara  थी  कि  मजदूरों  की  संख्या  शीघ्र  ही  काफी  बढ़  जायेगी  क्योंकि  खान  में  काम

 भी  बढ़ने वाला  था

 सरकार  को  संकट  काल  की  घोषणा  होने  से  पहिले  परिणाम  के  प्राप्त  न  होने

 के  कारण  उन्हें  रोकने  का  wets  नहीं

 मोजाम्बिक  में  भारतीय

 ( att  मंत्री  :

 |  श्री  प्रकाशा वीर  शास्त्री  :

 थ्री  राम  रतन  गुप्त
 :

 श्री  च०  :

 TIER.

 ्

 |  श्री  faut  चन्द्र  सेठ
 :

 यशपाल  सिह

 प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  पु तेंगा ली  शअ्रधिकारियों  ने  मोजमबीक  में  रहने  वाले  दो-हजार  भारतीयों

 को  नोटिस  दे  दिये  है ंकि  वह  उस  देश  से  तुरन्त  निकल  atc

 यदि  तो  सरकार  का  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  करने का  विचार

 मंत्रालय  में  उपमंत्री  (sit  दिनेश  .  ae  सरकार  को

 सुचना  मिली  है
 कि  पुतंगाली  प्राधिकारियों  ने  भारतीयों को  बहुत  बड़ी  संख्या  में  मोजमबीक

 से  देश-निष्कासन के  रादेश  दे  दिये  देश  से  निकालने  के  इन  श्रादेशों  के  विरुद्ध  पुर्तगाली

 सरकार  से  विरोध  किया  गया  था  जो  कि  इस  संबंध  में  भारत  सरकार  पुर्तगाल  सरकार

 के  बीच हुए
 करार

 की  दाँतों  के  खिलाफ है  ।  इसके  साथ  ही  सरकार  ने  ara  संघ  अधिकारियों

 से  तत्काल  मोजमबीक  एक  प्रतिनिधि  भेजने  की  प्रार्थना  की  जो  मोजमबीक में  भारतीयों  को

 वैदिक  रक्षा  प्रदान  कर  सके  ।  संबंधित  भारतीय  राष्ट्रजनों  को  पुतगाली  बस्ती  से  खाने  के

 लिए  नौवहन  सुविधा  भी  बढ़ाई  जा  रही

 कलकते  न् त्र युद्ध च्े  सामग्री  की  कथित  बिक्री

 #303.  श्री  राम  सेवक  यादव :  क्या  प्रतिरक्षा मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या
 यह

 सच
 है

 कि  उत्तर-पूर्व  सीमा  अधिकरण  को  भेजी गई  युद्ध  सामग्री

 कलकत्ते  में  बेची  गई

 यदि  तो  इस  प्रकार  बेची
 गईं

 सामग्री  का  ब्योरा  क्या  और
 ———  नमूना

 मूल  east  में
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 इस  सामान  की  बिक्री  के  लिये  कौन  से  लोग  जिम्मेदार  थे  उनके  विरुद्ध

 क्या  कार्यवाही की  गई  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यदवन्तराव
 :  लगभग दो  सप्ताह  हुए  समाचार

 पत्रों  में एक  रिपोर्ट  कि  नेफा  को  जाने  वाली  कुछ  सामग्री  संबंधित  हवाबाज  कम्पनी  से

 संबद्ध  कुछ  व्यक्तियों कलकत्ता  में  बेची गई  थी
 ।

 कुछ  दिनों wea  उस  हवाबाज  कम्पनी

 द्वारा  इसका  खंडन  किया  गया  था  ।

 तथा  कोई  विशिष्ट  विस्तरण  प्राप्य  नहीं  हैं  कि  जिसके  आघार  पर  संतोषजनक

 जांच की  जा  सक े।

 कोलम्बो  सम्मेलन

 (  भी  हरिश्चन्द्र  माथुर  :

 |  श्री  प्०  चल  बरुआ

 |  श्री
 gto

 चं०  फार्मा
 श्री  रा०  गि०  दुबे

 श्री  प्रकादावीर  शास्त्री

 |

 |
 श्री  go  स०  सौय

 |
 श्री  विश्वास  प्रसाद

 श्री  विभूति  मिश्र

 1३६४.  श्री  बि दान चन्द्र  सेठ  :

 |  श्री
 |? ह ७  वेंकटासुब्बया

 |  श्री  राम  सेवक  यादव

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त
 |

 श्री  sare  लाल  सर्राफ
 |

 श्री  रामेश्वर  टाटिया  :

 शी  हेम

 हेम  राज

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
 कोलम्बो  सम्मेलन  ने  क्या

 निर्णय

 किए  हैं  तथा  उन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  लक्ष्मी  चीन-भारत  सीमा

 विवाद  के  शान्तिपूर्ण  निपटारे के  लिए  कोलम्बो  में  हुए छः  सम्बद्ध  राष्ट्रों  के  सम्मेलन के

 प्रस्ताव  पटल  पर  रखे  जा  रहे  हैं  ।  प्रस्तावों  पर  संसद  विचार  करेंगी  ।  प्रस्ताव  पर  सरकार  की

 ee
 अन्तिम  उनपर

 संसद  द्वारा  विचार  किये  जाने  के  बाद  तैयार  की

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 जि गे डियर  होशियार  तह  को  सत्य

 श्री  प्र०  कह  बर्पा

 श्री  qo  fao  चौधरी

 |  श्री  महेश्वर  नापक

 श्री  रा०  fito  दुबे

 ग  *28G  श्री  विश्वास  प्रसाद

 |  श्री  कपूर fag

 |  att  राम  सेवक  यादव

 |  श्री  fast चन्द्र  सेठ

 श्री  विश्वनाथ राय

 |  att  हेम

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री यह  बताने की  कृपा  रग  कि

 क्या  ब्रिगेडियर होशियार  सिंह  को  गोली से  रान  की  घटना  की  कोई  जांच  की

 गई  है  क्योंकि  मालूम  go  है  कि  उनको  चीन के  सैनिकों  ने  पैकिंग  के  इकतरफा  युद्ध  विराम

 के  बहत  समय  बाद  गोली  मारी  ौर

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकलें
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यदावन्तराव  बौर  ब्रिगेडियर  होशियार

 सिह  को  मृत्य  कीं  जांच  की  गई  है  कौर  परिणाम  यह  है  कि  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  अधिकारी

 को  चीनियों  ने  २७  PRR  अर्थात  युद्ध-विराम  की  चीन  सरकार  द्वारा  घोषणा

 होने  के  बाद  मठभेड़  में  मारा ।

 कांगो  में  भ्रांति  सेनिक

 | श्री  दी०  चे  Tat

 1३९७  श्री  हरि  विष्णु  कामत

 शी  बि दान चन्द्र सेठ

 att
 प्र०  च०

 जया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे टि

 क्या  कांगों  में  संयुक्त  राष्ट्र की  कमान  के  अधीन  काम कर  रहे  भारतीय  सैनिक ह  |

 बीच  लौट  आये  कौर

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं
 !

 मंत्रालय  में  उपमंत्री  दिनेश  जी

 जसा  कि  इस  सभा  में  नवम्बर  श्र  ११  १९६२ को  बताया  गया  था

 हमने  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  महासचिव  को  सुचना  देदी  हे  कि  भारत  पर  चीनियों  के  बड़े

 पैमाने पर  प्रापण  करने  की  दुष्टि  से  हम  अपनी  सैनिकों  को  इतनी  जल्दी  जितनी  संगीत

 राष्ट्र  अपने  शान्ति-स्थापना कार्य  को  बिगाड़े  बिना  छोड़  वापस  बुलाना चाहते

 झा  महासचिव
 ने  सुचित  कि

 किया है  कि
 भारतीय  बिग्रेड  ao  की  वापसी  १९६३  के  get

 ह  ं

 ta  dat  सें

 2560  (Ai)
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 से  पहिले  पूरी हो  जायेगी  और  इड़  यूनिटों  को  वापसी  FER  के  तक

 हमारी  सेनाओं  की  तत्काल  वापसी  के  लिए  जोर  देने  युक्त  राष्ट्र  को  अन्य

 प्रबन्ध  करने  का  सपर WAH  स  देने  से
 कफनाया
 संयुक्त  राष्ट  द्वारा  की  गई  सारी  कां  गो

 भिन्न हो  जाती

 प्रतिरक्षा  कार्य

 1३४८.  श्री  हरि  विष्णु कामत
 :  कया  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री बताने  की  कृपा

 करेंगे  किः

 क्या
 प्रतिरक्षा  कार्यों

 में  भारतीय
 कलाकारों  तथा  फिल्म  निर्मितियों

 योग्यता  का  लाभ  उठाने  के  प्रयत्न  किये  गये  हैं  अथवा  किये जा  रहे

 यदि  तो  किस

 wa  तक
 की  गई  कार्यवाहियों का

 ब्यौरा
 क्या  है

 ?

 ate  प्रसारण  मंत्री  (  डा०  बे०  गोपाल  :  जी  हां

 a  एक  विवरण  पटल पर  रखा  जाता हैं  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  eto  G90 /E RF.

 सेना  को  साप्ताहिक पत्र  पत्रिकायें

 *
 &&  श्री  marae  शास्त्री  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 सेना  में  अंग्रेजी  के  कौन-कौन  से  साप्ताहिक  पत्र  और  कितनी  संख्या  में
 जाते

 झर

 क्या  समाचार-पत्रों  को  सेना  के  लिये  स्वीकृत  करने  पेपर  इनकी  नीति  पर

 विचार  कर  लिया  जाता  है  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यशवंतराव  meas  सूचना  देना  संभव  नहीं

 क्योंकि सैनिक  यूनिटों  को  पत्रकारों के  प्रदाय  की  व्यवस्था यूनिट  कमांडरों  द्वारा  की

 जाती  नदी  किसी  केंद्रीय  संस्था  द्वारा  ।

 जी  वही  पत्रिकाएं  खरीदी  जाती हैं  जिन्हें  यूनिट  कमांडर  उचित  समझे ं४

 श्रीनगर-लेह  सड़क

 १८७३. थ्री  इमाम  लाल  सर्राफ :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सोनमर्ग  से  झागे  श्रीनगर-लेह  सड़क को  श्री  हलकी  ry  के

 चलने  योग्य  बना  दिया  गया  तर

 ग्र सैनिक  झ्राबादी  तथा  सैनिकों  के  लिये  आवश्यक  रसद  के  लिये  सड़क

 यातायात  का  कहां  तक
 प्रयोग  किया  जाता

 है  ?

 म t  मल  अंग्रेजी  मैं



 लिखित  उत्तर १  १८८४  |

 सडक  विनियमित प्रतिरक्षा  मंत्री  ८  जी

 तथा  सीमित  यातायात  के  योग्य

 इसका  ब्योरा  बताना  जनहित  में  नहीं  होगा

 श्राद्ध  कारखानों स  उत्पादन

 श्री  स०  मो०  बनर्जी

 Trew  श्री  में  बेंकटासुब्बया

 श्री  कर  च०

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (  क  )  क्या  यह  सच  है  कि  पिछले  कुछ  महीनों  ं आयध  कारखानों
 में

 उत्पादन  दुगुना

 हो  गया है  ;

 यदि  तो  उत्पादन  में  कहां  तक  वृद्धि  हुई  और

 शर  अधिक  ogg  कारखाने  स्थापित  करने  के  लिये
 क्या

 उपाय  fet
 गये

 हैं  तथा  कौन  से  स्थान  चने  गये  हैं
 ?

 उत्पादन  मंत्री  रघु राम या )  तथा  जी  हा ं।

 कारखानों  के  एक  नये  समूह  की  योजना  बनाई  जा  रही  है  परन्तु
 स्थानों

 के
 बारे

 में  wat  कुछ  नहीं  बताया  जा  सकता  क्योंकि  seer  wal  कोई  निश्चय  नहीं  gaz  |

 सहायता

 श्री  स०  मो०  बनर्जी

 tooxd
 श्री  मोहसिन

 |  श्री  हरि  बिष्णु  कामत

 क्या  प्रतिरक्षा मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या
 इंग्लैंड  श्र  water  के  अतिरिक्त  किन्हीं  अन्य  देशों  ने  भारत  को  शस्त्र

 दिये
 हैं

 यदि  तो  वे  कौन  से  देश  हैं  ;  कौर

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  शास्त्र  सहायता  के  पीछे  कोई  राजनैतिक  ad  नहीं  हैं
 ?

 पुस्तिका  मंत्री  प्र्वम्तराव  जी  हां  ।  हैं  कि  मांगी

 गई  जानकारी  एक  सरकार  द्वारा  दूसरी  सरकार  के  पर  तथा  वर्तमान  आपात  की

 घोषणा  के  बाद  हुये  संभरण  के  विष्य  में  है

 ख  )'  श्रास्ट्रेंलिया  |

 जी  हां ।
 ed

 मूल  wast  में
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 पत्रकारों के  लिये  मज़ूरी  ate

 15८७६.  किस  सो०  बनर्जी : क्या श्रम :  कया  श्रम  att  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  फि  :

 क्या  श्रमजीवी  पत्रकारों  के  लिये  दूसरा  मजूरी  बोर्ड  नियुक्त  करने  का  afar

 निर्णय कर  लिया  गया  है

 (@)  यदि  तो  बोर्ड  में  कौन  कौन  से  सदस्य  होंगे  ;  और

 (1)  यदि  तो  विलम्ब  का  क्या  कारण  है  ?

 fara  और  रोजगार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  तवा  योजना  उपमंत्री  चे  :
 से  श्रमजीवी  पत्रकारों

 के
 लियें  मजूरी  बोड़ें  नियुक्त  करना

 सरकार  इस  समय

 झावर यक  नहीं  समझती  |

 भारतीय  वृद्ध-मन्दी

 श्री  दी०  do  फार्मा  :

 |  श्री  रामेश्वर  भाटिया
 :

 |  गी  प्रकादावीर  दास्तां

 श्री  मोहसिन
 :

 rong  श्री  बाल्मीकि

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त

 हेम  arent

 क्या
 प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  चीन  द्वारा  बनाये  गयें  सभी  भारतीय  युद्ध-बन्दियों  को  उन्होंनें  wa  तक

 वापिस लौटा  दिया  हैं  ;

 यदि  तो  उनका  ब्योरा  क्या  बौर

 (a)  यदि  तो  विलम्ब  का  क्या  कारण

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यदावन्तराव  :  नहीं

 प्रभी  तक  चीनियों  द्वारा  लौटाये  गये  व्यक्तियों  का  ब्योरा  निम्न  प्रकार  हैं

 ७०६  सैनिक  जिनमें  से  दो  बाद  में  मर  गय

 राइफल्स  के  कर्मचारी

 व्यक्ति  सामान्य  रक्षित  इंजीनियर  दल  रिजर्व  इंजीनियर  के

 असैनिक

 ee

 कुल  WRE

 सलना one

 इनके  अतिरिक्त  चीनियों  द्वारा  १२  लाशें  भी  लौटाई गईं  ।

 चीनियों  न ेसमय-समय पर  एक  पक्षीय  रुप  से  कुछ  बीमार  कौर  घायल  बन्दी
 वापिस

 किये हैं  ।  ata  बन्दियों को  वापस  न
 करनें  के  Tele  कोई  कारण  नहीं  बताये

 हैं  ।

 मूल  dist  में



 लिखित  उत्तर 2  १८८४

 भारतीय  सैनिकों  के  झिकू  कार्यक्रम  wet  पुनर्निर्धारण

 1८७८
 pt

 दो०  च०  ant
 र

 Lat
 Yo  Wo  बरुआ :

 बया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  लद्दाख  तथा  नेफा  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  भू-प्रदेश  शरीर  अन्य  बातों  को  देखते  ह्य

 भारतीय  सैनिकों  के  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  को  किसी  प्रकार  पूर्वनिर्धारित  किया  गया
 ह  ;  श्र

 यदि  तो  उसका ब्योरा क्या  हू

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यशवंतराव  :
 तथा  जी  पर्वतीय  युद्कला

 का  प्रशिक्षण  कुछ  प्रमुख  श्रेणियों को  दिये  जाने  वाले  सामान्य  प्रशिक्षण  में  पहले  से  ही

 सम्मिलित  था  ।  फिर  av  नई  युद्ध  आवश्यकताओं  को  देखते  प्रशिक्षण  के  इस

 पहलू  पर  विशेष  जोर  दिया  जा  रहा  हैं
 तथा  इसमें  ऊचे  शाक्यों  पर  लड़ने  का  भि ग्रग्रतर  और

 विशेष  प्रशिक्षण  शामिल  होगा  ।
 इसका

 ब्योरा  बताना  जनहित में  नहीं  होगा  ।

 विमानों  a  लिये  चालकों का  प्रशिक्षण

 1८७८६.  श्री  दी०  चं०  wat  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  HT  करोंगे  कि

 क्या  भारत  को  दिये  जाने  वाले  मिग-  विमानों  को  चलाने  का  प्रशिक्षण

 पाने  के  लिये  भारतीय  वायु  बल  के  कुछ  वायुयान-चालकों  को  रूस  भेजा  गया

 तो  उनकी  संख्या  प्रशिक्षण )  यि  अवधि  कितनी  हे  कौर  क्या  ये

 चालक  विमानों  को  उड़ा  कर  भारत  लायेंगे  ;

 क्या  भारत  में  मिग  विमानों  के  उत्पादन  तथा  उनके  लिये  चालकों  के  प्रशिक्षण

 का  कोई  विकासशील  कार्यक्रम  बना  लिया  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसका  rar  क्या हे  ?

 पुनरीक्षा  मंत्री  यश वस्त राव  जी  हां  ।

 (a)  न  तो  विमानों  की  संख्या  कौर  प्रशिक्षण  की  अवधि  बताना  जनहित  में  होगा

 और न  ही  कि  वे  किस  प्रकार  भारत  लाये  जायेंगे  ।

 तथा  मिग  विमानों  के  उत्पादन  का  एक  विकासशील  कार्यक्रम  बनाया  जा

 है  ।  चालकों  क  प्रशिक्षण  भी  इससे  सम्बद्ध  होगा ।

 प्रभारी  कागज  को  समांग

 पा  करेंगे  कि  आपात taco  श्री-कोया
 :  कया  सुचना

 शौर  प्रसारण  मंत्री यह  बताने

 काल  में  समाचारपत्रों  की  बिक्री  संख्या  बढ  के  कारण  अब्बा  धीरज  की  बढ़ी हई  मांस

 रहे
 हैं  ? को  पूरा करने  के  लिए  क्या  प्रबन्ध  किये  जा  NG

 ee,  ——

 a  मर ग्रेजी  में
 tReorientation

 Mountain  warfare
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 सुचना  शोर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दाम  :  विदेशी  मुद्रा  कठिन

 भ्र वस् था  को  देखते  हुये  आपातकाल  में  बढ़ती  हुई  बिक्री-संख्या  की  श्रावश्यकताओओं  की  पूर्ति  के

 लिये  कौर  श्रमिक  अखबारी  कागज  का  प्रबन्ध  करना  इस  समय  संभव  नही ंहै  ।  समाचारपत्रों

 क  बिक्री-संख्या  में  हुई  बढ़ोतरी  को  पूरा  करने  के  लिये  उन्हें  झपने  पृष्ठों  की  संख्या  में  फेरबदल

 करने  का  परामर्श  दिया  गया  है  ।

 हज  यात्री

 1८८१.  श्री  कोया  :  क्या  प्रधान  मंत्री ७  १९६२  के  भ्र तारांकित  प्रश्न  संख्या

 २५२१  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यें  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  पैरा माऊंट  ट्रेवल  एजेंसी

 द्वारा  हज  यात्रियों  को  धोखा  दिये  जाने  के  बारे  में  जांच  पुरी  हो  गई  है  ak  यदि  तो

 क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 गजवान  मंत्री  तया  बददिल-कराये  मंत्रो  अणुशक्ति  मंत्री
 जवाहरलाल

 :

 जी  ऐएरामाऊंट  ट्रवल  एजेंसी  के  मैनजर  श्री  सैफुद्दीन  अहमद  को  गिरफ्तार  कर  लिया  गया

 था  तथा  भारतीय
 संहिता

 की  धारा  ¥2o0/Z 9/0  के  wal
 मामला

 दरजे  कर  लिया

 गया है

 राष्ट्रीय  विचारों  वाली  फिल्मों  का  निर्माण

 ८८२.  श्री  य०  fago  चौधरी :  सुचना  शौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे

 कि

 क्या  ata  श्रंगारिक  फि न  के  स्थान  पर  राष्ट्रीय  विचारों  वाली  फिल्में  बनाने

 की  कोई  योजना  विचाराधीन  हे  ;  श्र

 यदि  तो  उसकी  रूपरेखा  क्या  है  ?

 सूचना  शोर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  शाम  :  कौर  सरकार

 स्वयं  फ़ीचर  फ़िल्में  नहीं  बनाती  ?  लेकिन  कई  निर्माता  राष्ट्रीय  भावना ग्र ों  वाली  फ़ीचर  फ़िल्में

 बना रहे  हें

 कोहिमा  में  रेडियो  स्टेशन

 श्री  प्र०  Wo  बरुआ

 fos te  श्री  भक्त  aa

 | att  do  बेंकटासुब्बया  :

 क्या  सुचना  श्र  प्रतारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सीमा  प्रदेशों  में  प्रसारण-क्षेत्र  के  विस्तार  के  लिये  कोहिमा  में  एक  नया

 रेडियो  स्टेशन  स्थापित  करने  का  विचार
 *

 ;

 यदि  तो  इस  योजना  पर
 कितना  व्यय  होगा  कौर वहां  लगाये  जानें  वाले

 पारेषकोंਂ  की  क्षमता  क्या  होगी  ?
 on  ह a  व

 मूल  अंग्रेज़ी  में

 ®Transmitters.



 लिखित  उत्तर  ze १८८४

 पचना
 आर  प्रतारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  झाम  :  (#)  ४  १९६३

 को  कोहिमा में  पक  १  किलोवाट का  मीडियम  वेव  रेशियो  स्टेशन  चालू  किया  गया  था  |

 योजना  पर  कुल  लगभग
 ५५

 लाख  रुपये  लागत  है
 ।

 केरल  में  रक्षा  कोष  के  धन  का  दुरुपयोग

 १६:८1.  शी
 न  क्‌०  गोपालन

 Lat
 प०  कुन्दन

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार के  ध्यान में  यह  बात  are  हूँ
 कि

 केरल  में
 रक्षा  कोष

 के
 लिये  इकट्ठे

 fea गये  धन  का  दुरुपयोग किया  गया

 faye  के  दैनिक  की  सम्पादकीय  टिप्पणी  के  आधार  पर

 ere  जांच  की  गई  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं
 ?

 प्रदान  मंत्री  तथा  वेदेदिक-कार्ये  मंत्री  तथा  श्रणुदाक्ति  मंत्रो  जवाहरलाल

 (7)  दिनांक ७  १९६२  के  मलयालम  दैनिक  में  निम्नलिखित

 शिकायत  की  गई  थीं  :--

 रक्षा  कोष  के  लिये  वसूल  किये  जाने  वाले  धन  का  लेखा  रखने  कोई

 उचित  तरीका  नहीं

 बहत  से  अ्रवांछनीय  लोगों  ने  रक्षा  कोष  के  लिये  घन  इकट्ठा  करना

 आरम्भ  कर  दिया

 इकट्ठा  करने  वाली  कुछ  एजेंसियों  द्वारा  रक्षा  कोष  तथा  दिये  गये  सोने  में  हेराफेरी

 करने  की  सूचनायें श्राई  हैं

 प्रतिहिसा  की  घमकी  दे  कर  लोगों  को  धन  देने  पर  विवश  किया  जा  रहा  है  |

 केरल  सरकार  से  की  गई  दुर्बलता  से  प्रकट  होता  ह  कि  राष्ट्रीय  रक्षा  कोष  के  लिये  धन  प्राप्त

 करने  प्राप्त  धन  का  हिसाब  रखने  के  लिये  उन्होंने  पर्याप्त  प्रबन्ध  किये  हैं  ।  वहां  जिला

 पंचायत  तथा  वाड  स्तरों  पर  बनी  विधिवत  समितियां  हैं  जिन  में  सरकारी  तथा  गैर  सरकारी

 सदस्य हैं  ।  विभिन्न  समितियों  के  सदस्यों
 को

 धन  संग्रह  के  लिये  प्राधिकृत  किया  गया  है  जिन्हें  छपी  हुई

 रसीदें  देनी  पड़ती  हैं  ।  एकत्रित  धन  सरकारी  एजेंसियों  को  सौंप  दिया  जाता है  जो  उसके

 बदले  में  पक्की  रसीदें  देती हैं  ।  रक्षा  कोष  के  लिये  इकट्ठा  किया  गया  सारा  रुपया  कौर  सोना  स्टेट  बैंक

 आफ  इंडिया  में  जमा  करा  दिया  जाता  है  ।  अधिकृत  वसूली  के  बारे  में  कुछ  स्पष्ट  श्रद्वा  हें  हैं

 पर  किसी  भी  स्थान  से  उचित  रसीदों  के
 न

 मिलने  के  बारे  में  कोई  शिकायत  wet  आराई  हैं  ।  एकमात्र

 wae  शिकायत
 जो

 विशेष  रूप  से  की  गई  है  वह  विविध  मनोरंजन  सांस्कृतिक  कार्यक्रमों  द्वारा

 एकत्रित  किये  जाने  वाले  घन  के  विषय  में  है  ।  रक्षा  कोष  के  लिये  किये  जाने  वाले  ऐसे  कार्यक्रमों के

 ऑआधिकार  कौर  नियंत्रण  के  लिये  राज्य  सरकार  ने  हिदायतें  जारी  कर  दी  हैं  ।  हेराफेरी के  कोई

 निश्चित  उदाहरण  wat  तक  सरकार  के  ध्यान  में  नहीं  जाये  हैं  ।  राज्य  सरकार  श्रप्नाधिकृत  वसूली

 तथा धन  के  दुरुपयोग  के  विरुद्ध  साधारण  विधि  के  अर्न्तगत  कार्यवाही  करेगी ।

 मूत्र  अंग्रजी  में



 ve
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 धन  संग्रह  का  काम  अनुमोदित  समितियों  कौर  इकट्ठा  करने  वाली  एजेंसियों  द्वारा  किया  जाता है

 जिन  में  कांग्रेसियों  सहित  सभी  दलों  के  लोग  होते  हैं
 जो

 रक्षा  प्रयास  का  हार्दिक  समथेन  करते  हैं  ।

 कुछेक  शिक्षा  पस्थात्मों  में  धन-संग्रह  की  शिकायतें  मिलने  पर  राज्य  सरकार  ने  तुरन्त  ही

 सार्वजनिक शिक्षा  के  निदेशक  को  यह  देखने  के  लिये  हिदायतें  भेज  दी  थीं  कि  किसी  भी  संस्था

 में  बलात्‌  धन-संग्रह  न  किया  जाये  ।

 राज्य  सरकार  मानती  हू  कि  कुक  अवांछित  घटनाओं  की  पूर्ण  रूप  से  रोकथाम  नहीं  की  जा

 सकती  |  उसने  इन  अ्रवांछनीय  रीतियों  को  रोकने  का  प्रयत्न  किया  है  are  इस  बात  का  निश्चय

 किया  हें  कि  जब-जब  ये  उसके  ध्यान  में  उनकी  रोकथाम की  जायेगी  |  कुछ  भागों  में  अवांछनीय

 टिप्पणियां  होने  के  बावजूद  भी  लोगों  की  प्रतिक्रिया  काफी  उदार  रही  है  कौर  संग्रह  ११०  लाख

 रुपयों से  भी  बढ़  गया  है  ।  यह  ध्यान  देने  की  बात  है  कि  लोगों  की  स्वाभाविक  प्रतिक्रिया  के  बिना

 इस  प्रकार  का  संग्रहण  संभव  न  हो  सकता  था  ।

 उद्योगों  सें  श्रमिकों  द्वारा  अधिक  समय  तक  किया  गया  कास

 Tosy  श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  क्या  श्रम  शौर  रोज़गार  मंत्री  यह ह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकारी  तथा  गेर  सरकारी  दोनों  क्षेत्रों  में  बहुत से  उद्योगों  तथा

 संस्थाओं  में  श्रमिकों  ने  बिना  अधिक  मारी  लिये  अघिक  समय  तक  काम  करना  स्वीकार  कर  लिया

 है  श्र  वास्तव  में  काम  कर  रहे
 ५

 यदि  at  किन  किन  उद्योगों  तथा  संस्थानों  में

 क्या  इस  प्रकार  अधिक  समय  तक  किये  गये  काम  की  मजूरी
 की

 कुल  राशि  मालिकों

 या  नज़रों  द्वारा  राष्ट्रीय  रक्षा  कोष  में  दी  जा  रही  है

 क्या  इस  प्रकार  प्रतीक  समय  तक  किये  गये  काम  से  होने  वालें  अतिरिक्त लाभ  तथा

 प्रबन्ध-म्रभिकर्ताप्रों  के  जब  कभी  वे  ग्राह्म  भी  राष्टीय  रक्षाਂ  कोष  में  दिये  जाते

 झर

 ः
 \  )  यदि  तो  उसका  क्या  कारण  है

 ?

 श्रम  रोजगार  मंत्रालय में
 उपमंत्री  र०  कि०  श  सुचना

 मिली
 है  कि

 कुछ
 उपक्रमों  में  श्रमिक  प्रतीक  समय  तक  काम  करने  का  भत्ता  लिये  बिना

 समय

 तक  काम  कर  रहे  हैं  तथा  उस  समय  की  आमदनी  राष्ट्रीय  रक्षा  कोष  में  दी  जा  रही  है  ।  केन्द्रीय

 नियोजक  संगठनों ने  प्रेरित  सदस्यों  को  लाभों  का  एक  वर्ण  राष्टीय  रक्षा  कोष  में

 देने  कों  कहा  है  ।  उनमें  से  एक  ने  तो  एक  विशिष्ट  सुत्र  बना  लिया  है  कि  औद्योगिक  समवायों  की

 निर्धारित  ora  का  ४  प्रतिशत  रक्षा  कोष  में  दिया  जाये  ।  इसका  ब्योरा  उपलब्ध

 नहीं  दी  नागाणा  अ  आ  ee

 मूल  म्रंग्रेजी  में

 tAssessable.
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 सोमा  सड़क  विकाल  बोर्ड

 tase.  शी  हरि  विष्णु  कामत

 ‘Lait  सुरेद्र  नाथ  द्विवेदी  :

 कया  प्रतिरक्षा मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सीमा  सड़क  विकास  बोर्ड  के  सदस्य  कौन-कौन  से

 क्यां  gat  कोई  परिचित  करने  का  विचार  कौर

 यदि  तो  किस  प्रकार
 का

 ?

 पूत्र ति रक्षा  मंत्री नदी
 यशवंतराव  :  सड़क  विकास  ate के  १४  सदस्य

 हैं  जिनमें
 प्रधान  मंत्री  भी  सम्मिलित  हैं  जो  इसके  सभापति  हैं  ।  सदस्य  निम्नलिखित  हैं  ——

 प्रतिरक्षा

 श्री  alo  क े०  कृष्ण

 मंत्रीमंडल

 वैदिक-कार्य

 परिवहन

 प्रतिरक्षा

 arene  सम्बन्धी  मामलों  के  विभाग  के

 थल-सेना

 वायु  सेना

 वित्त  परामदषंदाता  )  ,

 परामर्शी  इंजीनियर  विकास )  ,

 सीमा  तथा

 सीमा  सड़क  विकास  बोड़े  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता ।

 चीनी  विमानों  द्वारा  भारतीय  बाय-क्षेत्र  का  aires

 ( str  प्रकाशवीर  शास्त्री

 t | at  राम  सेवक  यादव  :

 5-5
 |  att  बिदानचस्द्  सेठ

 थी  हेम  ae  :

 भी
 राम  रतन  गुप्त

 :

 |  थी  मंत्री  :

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 २०  १९६२  के  बाद  चीनी  विमानों  द्वारा  कितनी  बार  भारतीय  वाय-क्षेत्र

 का  अतिक्रमण  किया

 a

 मूल  श्रंप्रेजी  में

 ‘Border  Roads  Development  Board.
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 क्या  इस  सम्बन्ध  में  भारतीय  सैनिकों  को  कुछ  विशेष  आदेश  दिये  गये

 क्या  यह  भी  सच  है
 कि

 चीन  को  यह  चेतावनी  दे  दी  गयी  है  कि  चीनी  विमानों  द्वारा

 भारतीय  | वाय-्षेत्र ्य  का  अतिक्रमण  सहन  नहीं  किया  जायेगा  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यशवंतराव  तीन

 उपयुक्त  अनुदेश  पहले  से  ही  विद्यमान  हैं  ।

 चीन  सरकार  को  विरोध  पत्र  भेजे  गये  झ्र  उन्हें  ऐसे  उत्तेजक  कार्य  फौरन  बन्द

 कर  देने  को  कहा  गया  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  सेनिक

 श्री  भक्त  दर्शन :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  ६  १९६२  के  अतारांकित  प्रशन

 सख्या  २४४१  के  उत्तर  के
 सम्बन्ध

 में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  उत्तर  प्रदेश  में  एक  सैनिक  स्कूल

 खोलने  का  जो प्रश्न  विचाराधीन  था  उसके  सम्बन्ध  में  कया  प्रगति  हुई ह
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यशवंतराव  मामला  अभी  उत्तर  प्रदेश  राज्य  सरकार  के

 विचाराधीन  है  |

 प्रतिरक्षा  सेवाओं  के  अधिकारियों  का  विदेशों  में  प्रशिक्षण

 treo.  श्री  मोहसिन  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने की  गपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रतिरक्षा  सेवार  के  कुछ  अधिकारी  प्रशिक्षण  लेने  के  लिये  १९६२  में  विदेशों  में

 भेजे  गये  कौर

 यदि  तो  कितने  अधिकारी
 भेजें  गये  थे  पर  कहां  ?

 गंप्रतिरक्षा  मंत्री  (at  यदावन्तराव  :
 जी  श्रीमान  ।

 तीनों  सेवायों  के  GX  अधिकारी

 रूस  भेजे  ५, गय  हैं  ।

 कने  भट्टाचार्य

 oer.  श्री  विभूति  सिल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कहते  भट्टाचार्य  जो  कि  पूर्वी  पाकिस्तान  में  जेल  में  बन्द  ढ़ाका

 न्यायालय  में  एक  maar  पत्र  दायर  किया  श्र

 यदि  तो  न्यायालय  ने  क्या  4.0  किया  है  ?

 गिरदान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-काटे  मंत्री  तथा  wafer  मंत्री  जवाहरलाल  :  )

 हां  ।  कर्नल  भट्टा चा यें  ने  ढाका  उच्च  न्यायालय  के  मुख्य  न्यायाधिपति  को  दो  याचिकायें  दी  हैं  जिन

 में  यह  कहा  गया  है  कि  पाकिस्तान  के  राष्ट्रपति  द्वारा  उनकी  सजा  में  की  गई  चार  वर्ष  की  कमी  ब्

 राज्य  द्वारा  दिये  गये  rear  के  द्वारा  की  गई  चार  वर्ष  की  अग्रेतर  कमी  दो  अलग  अलग  कालावधि

 थीं  जो  कि  उनको  प्रारम्भ  में  दो  गई  ors  वर्ष  की  कुल  सजा  की  अवधि  के  बराबर  है
 ।  इसलिये २६

 गय
 QR’  के  पश्चात  उनका  विरोध

 as वैध
 है  |

 ह  न  क  ie अक  अ  meee me  ल

 tat nw  अंग्रेज़ी  में
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 प्रारम्भिक  सुनवाई  १९६२  के  अन्त  में  हुई
 थी

 वह  ढाका  उच्च  न्यायालय

 बकी  बड़ी  बेंच  द्वारा  पुनः  प्रारम्भ  कर  दो  गई  है  तथा
 प्रभी

 जारी  है
 |

 भ्रस्थतालों  में  जवान

 *८६२.  श्री  बि शत चन्द  सेठ  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 नेफा  ate  लहा  मोर्चों  से  arg  हुए  अस्पतालों  में
 भर्ती  जवानों

 की  कुल  वर्तमान  संख्या

 कितनी

 उन  में  से  कितनों  को  डियाज  कर  दिया गया

 अस्पतालों  में  चिकिसा  के  cara  सेना  की  सेवा  के  लिये  अनुपयुक्त  हए  जवानों  की  कुल

 संख्या  कितनी  कौर

 सरकार  उनके  लिये  किस  प्रकार  की  सहायता  करने  का  विचार  कर  रही  है
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यहावन्तराव  ward है
 कि  प्रश्न  श्रेणियों

 से  सम्बन्धित है  ।  नेकी  तौर  लद्दाख  मोर्चों  के  इस  वर्ग  के  व्यक्तियों की  कुल
 जिनका

 कि
 विभिन्न

 सेना  अस्पतालों  में  उपचार  हो  रहा  १६६४  है  ।

 बौर  सत्य  श्रेणी  के  उन  व्यक्तियों  को  संख्या  जिनको  चिकित्सा  के  पश्चात  सेवामुक्त

 किया  जायेगा  अथवा  सक्रिय  सेवा  से  हटाया  जायेगा  तब  तक  नहीं  बताई  जा  सकती जब  तक  कि  उनकी

 go  रूप  से  चिकित्सा  न  हो  गयी  हो  ।

 उन  सब  को  mores  निवृत्ति  जाते  दिया  जाता  है  जिनकी  म्रशक्तता  २०  प्रतिशत  या  म्यूजिक

 आंको  जातों  है  ।  जिनको  अ  शक्तता  शत  अतीत  है  जिनके  लिये  निरन्तर  देख  भाल  को  आवश्यकता

 समझी  जाती  उन  को  कुछ  विहित  शर्तें  पूर्ण  होने  के  पश्चात्  अशक्तता  निवासी  वेतन  के  अ्रतिरिक्त

 निरन्तर  देखभाल  के  लिये  भत्ता  दिया  जाता  है  ।  जो  सेना  की  सेवा  के  कारण  अशक्त  हो  जाते  वे

 निःशुल्क  चिकित्सा  तथा  कृत्रिम  अग  पाने  के  ग्र धि कारी  होते  हैं  |

 उन  सैनिकों  के  जिनको  स्वास्थ्य  सम्बन्धी  aerate के  कारण  सेना  की  सेवा  से  उन्मुक्त

 किया  जाता  पुनर्वास  प्रशिक्षण  केन्द्रों  क्वीन  मेरी  टैक्नीकल  ट्रेनिंग

 सेन्टर  फार  दी  प्रिन्ट  ट्रेनिंग  सेन्टर  फार  दी  एडल्ट  भ् |

 व्यावसायिक  सुविधायें  भी  उपलब्ध हैं  ।  प्रशिक्षण

 के  प्रशिक्षणार्थियों  को  क्वीन  मेरी  टैक्नीकल  में  प्रतिव्यक्ति  yo)  रुपया  प्रतिमाह

 जाता  है  जिस  में  से  15 )  स्प या  प्रति  मास  भोजन  तथा  वास  पर  व्यय  किया  जाता  है  ।  दो

 seat  में  वा  बयान  तथा  वस्त्र  निशुल्क  प्रदान  किये  जाते  हैं  ।  प्रशिक्षण  पूर्ण  होने  श्रद्षक्त

 भूतपूर्व  सैनिकों  को  रोज
 गार

 दिलाने
 में

 were
 कौर  हैदराबाद  में  स्थित  विदि/ष्ट

 रोजगार

 दफ्तरों  द्वारा  सहायता  दी  जाती  है  ।

 सीमावर्ती  क्षेत्रों  के  लिए  रेडियो  सेट

 1८९३.  श्री  में  वेंकटासुब्दया  :  कया  सुचना  श्रौर
 प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सीमावर्ती
 क्षेत्रों

 में  लोगों  के  नैतिक  स्तर  को  ऊंचा  करने  के  लिये  ग्रामीण जन  समुदाय

 os —  ee  ee
 को  रेडियो  सैटों  के

 संभरण  की  कुछ  व्यवस्थायें  की
 गई  श्र

 नन  एए  फणा

 मूल  प्रंग्रेज़ी  में

 Other  Ranks
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 यदि  तो  कया  ate  कितने  प्राणों  को  रेडियो  सैट  प्रदान  किये  गये  हैं  ?

 शौर  प्रसारण  मंत्री  | हु५  गोपाल
 :  हा ं।

 एकाधिक  सहायता  योजना  के  अन्तर्गत  गांवों  जिस  में  सीमावर्ती  क्षेत्रों  के  गांव  भी

 सम्मिलित  ग्राम  aaa  के  सुनने  के  लिये  लगाये  जानें  वाले  रेडियो  सैट  राज्यों  को  १९४४-५५ से

 दिये जा  रहे  हैं  ।  अरब  तक  दिये  गये  रेडियो  सेटों  की  कुल  संख्या  ७८,०२५  इन  सेटों के

 oral  में  वितरण  का  उत्तरदायित्व राज्य  सरकारों पर  है  ।

 लगभग एक  हजार  अतिरिक्त  रेडियो  सेट  नेफा  at  नागालेंड  के  सीमावर्ती

 क्षेत्रों  में  लगाये  जाने के  लिये  दन  किये
 गए  हैं

 ।

 चीनियों  द्वारा  नेफा  के  खाली  किये  गये  क्षेत्र  में  सुरंगों  का  बिछाया  जाना

 Gey.  श्री  राम  सेवक  यादव  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  चीनियों  ने  पूर्वोत्तर  सीमान्त  एजेंसी  )  में  खाली  किये  गये

 कुछ  क्षेत्रों  में  सुरंगें  बिछा  दी  ak

 यदि  तो  सरकर ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही की  है  ?

 (or\
 awa के  बारे  में  सभा  में प्रतिरक्षा  मंत्री  यदावन्तराबव  :  तथा  न

 सूचना  प्रकट  करना  लोक  हित  में  नहीं  होगा  |

 जवानों के  लिए  भूमि

 Toey.  श्री  बि दान चन्द्र  सेठ  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  राज्यों  ने  उन  जवानों  को  भूमि  देनें  का  प्रस्ताव  किया  है  जिन्हों  ने

 सीमा  की  रक्षा  करते-करते  जीवन  प्रणब  कर

 यदि  तो  ये  राज्य  कौन-कौन  से

 श्री  तक  उनकी  कितनी  भूमि  जवानों  के  परिवारों  को  बांट  दी  गई

 कया  ऐसे
 जवानों

 को  जो
 कि

 मारे  गये  हैं  तथा  जिनको  परिवारों को  यह  भूमि  दी  जायेंगी

 कोई  सूची  तैयार  की  गई  है
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यस्वन्तराव  :  हां  ।

 तक  अध्  मध्य

 उत्तर  प्रदेश  और  हिमाचल
 प्रदेश  राज्यों  ने  भूमि  देने  के  प्रस्ताव  की  घोषणा  की  है  ।

 (7)  यह  सूचना  उपलब्ध  नहीं  राज्य  सरकारों  द्वारा  दी  जायेगी  ।

 श्रमिकों  कार्यालयों  को  यह  अनुदेश  दे  दिये  गये  हैं  कि  मृतक  जवानों  की  सुची  सीधे

 सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  को  भेजें  जो  कि
 भूमि  के  बाँटने

 अदि  के
 लिये  कार्यवाही

 करेगी  |
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 कोयला  उद्योग  के  सिए  सजूरी  बोर्ड

 1८९६.  भरी  ईश्वर  रेड्डी  :  कया  श्रम  ate  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कप  करेंगे  कि
 :

 क्या  कोयला  खनिक  उद्योग  के  मजूरी  बोर्ड  ने  श्रपना  अन्तरिम  प्रतिवेदन  दे  दिया
 कौर

 यदि  तो  सरकार  ने  उस  पर  क्या  निर्णय  किया  है
 ?

 धम  site  रोज़गार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  र०  कि०  :
 हां  ।

 मामला  विचाराधीन  है  ।

 सिंगरेनी की  कोयला  की  खानें

 1५८९७.  wt  ईदवर  रेड्डी
 :

 ea  श्रम  झ्र  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 कि  :

 सिंगरेनी
 कॉलियरीज  कम्पनी  कौ

 क्वाँरों
 के

 निर्माण
 के  लिये  PEGR-E2  के

 दौरान

 कितनी राशि  दी  गई  श्र

 मांगी  हुई  राशि  का  ae  कब  प्रदान  किया  जायेंगी ?

 far  aire  रोज़गार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  कि०  :  2,  १  X,Y ¥oe

 रपये '

 ज्योंही  कम्पनी  निर्माण  कार्य  करेगी  पौर  खर्च  की  हुई  राशि  का  एक  प्रमाणित

 लेखा  देगी  ।

 भारतीयों  का  फोन  से  निष्क्रमण

 foes.  श्री  हरि  विष्णु  कामत  :
 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १  १९६२  से  ले  कर  चीन  झर  तिब्बत  से  निष्कासन  भारतीय  जनों की  कुल  संख्या

 कितनी

 क्या  निष्क्रमण  से  पूर्वे  सरकारी  प्राधिकारियों  ने  अथवा  अन्य  चीनी  राष्ट्र जनों  ने
 भारतीयों

 के  साथ  दुर्व्यवहार  किया  अथवा  उन्हें  उत्पीड़ित

 यदि  तो  किस  प्रकार  से  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य मंत्री  तथा  झणदाक्ति  मंत्री  जवाहरलाल  :

 १  १९६२  से  ले  we  चीन  में  भारतीय  राजनयिक  तथा  वाणिज्यिक  दूत मंडल के  कर्मचारियों

 के  परिवारों के  ६१  सदस्य  एक  भारतीय  व्यापारी  तथा  दो  बच्चे  चीन  छोड़  कर  ars  हैं  ।

 बौर  (at).  उन्हें  विदेशी  मुद्रा  तथा  निष्कासन  अनुमति  पत्र  प्राप्त  करने में  कठिनाइयां

 हुईं  ।
 भारतीय  व्यापारी  ने  अपनी  आस्तियों  के  हस्तान्तरण  की  अनुमति  प्राप्त  हुए  बिना  ही  चीन  छोड़

 दिया  ।

 .
 मूल  wit में
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 ख्रीनियों  द्वारा  ले  जाई  गई  wafers  सम्पत्ति

 1८६६.
 विदा व्०  ato  चतुर्वेदी :

 श्री  राम  सेवक  यादव

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 चीनियों द्वारा  उस  क्षेत्र  से  जिसे  उन  के  सैनिकों  न  खाली  किया  है  ले  ज1ई  गई  अथवा

 नष्ट  की  गई  wafers  सम्पत्ति  का  अनुमानित मूल्य  कितना  कौर

 चीनियों  न  कितने  शस्त्र  र  युद्ध  सामग्री  भारत  को  लौटाई  है  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वेदेडिक-कार्य  मंत्री  अणुशक्ति  मंत्री  जवाहरलाल  )'

 चीनियों  द्वारा  उस  क्षेत्र  से जिसे  उनके  सैनिकों  ने  खाली  किया  लेजाओ  गई  अथवा  नष्ट  की  गई

 निक  सम्पत्ति  का  मूल्यांकन  करना  श्रभी  तक  सम्भव  नहीं  प् व्झ  है  |

 स्वांग  फ़न्टियर  डिवीजन  में  मेचुका  ate  मनी  गांग  के  प्रशासी  केन्द्रों  को  हथियाने  के  दौरान

 चीनियों  द्वारा  की  गई  हानि  का  अनुमानित  मूल्य  १.  ६४५  लाख  रुपया  है  ।

 अन्य  प्रशासी  केन्द्रों  के  सम्बन्ध  में  सुचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  सभा  पटल  पर  रख  दी

 जायेंगी

 (a)  चीनियों  ने  कुछ  सड़क  बनाने  का  शस्त्र  तथा  युद्धोपकरण  लौटायें

 निरीक्षण  करन  पर  अघिकांश  मद  या  तो  बिल्कुल  कार्य  के  भ्र योग्य  पाये  गए  हैं  या  उन  में
 भारी

 मरम्मत  की  भ्रावव्यकता है

 भ्राक्ासावा  प्रसारणों  का  ato  ato  सी०  हारा  रिले  किया  जाना

 _  श्री न्र  सि०  बिष्ट
 1६००

 sit  प्र०  ०

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  आकाशवाणी  के  प्रसारणों का  सिंगापुर  स्थित  ब्रिटिश  ब्रॉडकास्टिंग  केन्द्र  द्वारा  रिले

 किये  जाने  के  प्रबन्ध  का  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  कौर

 यदि  तो  सरकार  का  प्रस्ताव  पर  क्या  है  ?

 ate  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दाम
 :  इस  विषय पर

 बातचीत हुई  है  ।

 प्रारम्भिक  बातचीत  हो  रही  हैं
 ae

 इस  समय  यह  ज्ञात  नहीं  कि  उन  का  क्या  फल

 मोनाज्ञाइट

 16०१.  श्री  में  बेंकटासुब्बया :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन
 के  विशेषज्ञों का  एक  दल  केरल  में  राज्य

 के  मोनाजाइट  सेंड  क्षेत्रों  का  वितरण  मापन  करने  के  दर

 मुल्क  श्रंप्रेजी  में

 tRadiation  Measurement.
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 यदि  तो  सर्वेक्षण
 का

 क्या  विवरण है
 ?

 मंत्री  तथा  वैदेशिक कार्प  मंत्री  तथा  झणु
 शक्ति

 मंत्री  जवाहरलाल

 विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  के  विशेषज्ञों  का  एक  दल  जो  श्रीलंका  में  उसके  मोनाजाइट  क्षेत्रों  का  प्रारम्भिक

 सर्वेक्षण  करने  जा  रहा  था  मार्ग  में  केरल  के  मोनाजाइट  क्षेत्र  से  परिचित  होने  के  लिए  att  उस

 क्षेत्र की  प्राकृतिक  वितरण  सतहों  से  प्राथमिक  रूप  में  कुछ  नमूना  मापन  करने  के  केरल  में  १०

 से  १३  जनवरी  तक  रहा  था  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 भारत  wt  रूस  के  बीच  जत  सम्यक

 1९०२.  ait  इघामलाल  सर्राफ :  क्या  प्रदान  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  सरकार  को  हमारे  देश  ग्रोवर  सोवियत  रूस  के  बीच  जन  सम्पर्क ों
 की  अपर्याप्तता का

 ज्ञान

 (@)  क्या  सरकार  को  इस  बात  की  भी  जानकारी  है  कि  रूस  में  किसी  भी  प्रेस  ऐ  जैसी  gear

 उस  देश  के  किसी  मुख्य  समाचारपत्र  के  साथ  भारत  सम्बन्धी  महत्वपूर्ण  समाचार  छापने
 की  कोई

 पारस्परिक  व्यवस्था  नहीं  कौर

 उस  देश  में  हमारे  जन  सम्पर्क ों  में  सुघार  करने  के  लिये  सरकार  का  क्या  करने  का  विचार

 है  ?

 मंत्री  तथा  वेदेदिक-कार्य मंत्री  तथा  अणु  शाक्ति  मंत्री  जवाहरलाल

 गत  ् छ्छ ए  वर्षों  में  सोवियत  कौर  भारतीय  सांस्कृतिक  तथा  कला  प्राध्यापकों  तथा

 छात्रों  के  दौरों  में  भारी  वृद्धि  हुई  है
 ।

 भारत  सरकार  इन  सम्बन्धों
 को

 कौर
 भी

 बढ़ाने  तथा  मजबूत

 करनें  के  लिये  उत्सुक  है  झपने  मास्को  स्थित  दूतावास  में  एक  सूचना  अधिकारी रखने  की

 करती है  ।

 भारत  सरकार  विदेशी  समाचार  afar  से  भारतीय  समाचार  छापने  की  व्यवस्था

 नहीं  करती  |  विदेशी  समाचार  अभिकरण  भारतीय  समाचार  देने  के  लिये  भारत  में  संवाददाता

 रखते  हैं  रखवा  भारतीय  समाचार  अभिकरणों  से  समाचार  देने  की  पारस्परिक  व्यवस्था  कर  लेते  हैं  ।

 सीमावर्ती सड़कों  का  निर्माण

 16०३.  श्री  श्यामलाल  सर्राफ
 :

 क्या प्रतिरक्षा मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 सीमावर्ती  क्षेत्रों  विशेषतया  बिहार  तथा

 में  कितनी  प्रगति  हुई  कौर

 wera  सड़कों
 के  निर्माण  काय

 क्या  श्रीराम  ate  पूर्वी  पाकिस्तान  तथा  नेपाल  के  बीच  राजमार्ग  तथा  में

 कटिहार  सड़क  का  निर्माण  कायें  प्रारम्भ  कर  दिया  है  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यशवंत  राव  :
 कार्य  में  प्रगति  संतोषजनक  रही  है  ।

 are  प्रतीक  विवरण  देना  लोक  महत्व  में  नहीं  होगा  ।

 राष्ट्रीय  राजपथ  संख्या  ३१  की  ओर  निर्देश  किया  गया है  |  इस  सड़क के

 सुधार  का  काय  प्रारम्भ  कर  दिया  गया  है  |
 कए  आ  «न  eS  लिट
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 सोन-पाकिस्तान  सीसा  समझौता

 प्रकाशकों  शास्त्री
 :

 Rov.
 J  थ्री  aft  विष्  कामत  :

 ait ढ्०  बहु

 डा०  लक्ष्मीधर  सिंघवी  :

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  चीन
 व

 पाकिस्तान  में  कोई  सीमा  समझौता  हुआ है

 इस  समझौते  का  पूर्ण  विवरण  सरकार  को  प्राप्त  हो  गया

 क्या  इस  संबंध में  भारत  सरकार  ने  पाकिस्तान  सरकार  को  कोई  विरोध-पत्र भेजा

 और दै

 (a)  यदि  तो  उस  संबंध  में  पाकिस्तान
 सरकार

 की
 प्रतिक्रिया

 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वेदेदिक-कार्ये मंत्री  तथा  श्री  शाक्ति  मंत्री  (sit  जवाहरलाल  :

 चीन  कौर  पाकिस्तान  की  सरकारों  ने  २८  १९६२  को  जो  संयुक्त  विज्ञप्ति  जारी  की  थी

 उस  के  ware  देशों  के  बीच  वास्तविक  सीमा  की  स्थिति  और  उसके  निर्धारण के  सम्बन्ध  में

 सिद्धान्त  रूप  से  एक  समझौता  हो  गया  है  प  इस  बात  पर  भी  दोनों  पक्ष  सहमत  हुए  हैं  सकी  इस  आघार

 पर  दोनों  देशों  के  बीच  सीमा  करार  जहां  तक  जल्दी ही  हस्ताक्षर  हो  जायें  ।'

 नहीं  ॥,

 विरोध  पत्र  भेजा  जा  रहा  है  |

 yet  ही  नहीं  उठता  |

 पिंहाई में  भारतीय  राष्ट्रीय

 1६९०५.  श्री  to  मन  सिं०  बिष्ट :  क्या  प्रधान  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  कोई  सूचना  सिली  है  कि  शंघाई  के  प्रधिकांदा  भारतीय

 राष्ट्र जनों ने  अपना  व्यापार  बन्द  करने  तथा  उस  देश  को  छोड़ने  का  निश्चय  कर  लिया

 यदि  तो  उनके  इस  निर्णय  के  क्या  कारण  कौर  -

 .
 कया  सरकार  का  इरादा  में  उनके  पुनर्वास  में  किसी  प्रकार

 की
 सहायता  करने

 का

 प्रधान  मंत्री  तथा  बैदेश्िक-कार्य  मंत्री  तथा  चरण  शक्ति  मंत्री  ही  जवाहरलाल  :

 हां  ।

 चीन  में  रहने  वाले  भारतीय  राष्ट्र जनों  में  भ्र सुरक्षा की  एक  श्राम  भावना  है  ।  जब  शंघाई

 स्थित  भारत  का  महा  वाणिज्य  दत  का  कार्यालय  १४  2EKR  को  बंद  कर
 दिया  गया  तो

 शंघाई  के  प्रतिकाश  भारतीय  राष्ट्र जनों  ने  अपना  व्यापार  बन्द  करने  चीन  छोड़ने  का  निश्चय

 कर  लिया i

 इस  भ्र वस् था पर  चीन  से  प्रत्यावर्तित  भारतीयों  को  पुनर्वास  में  सहायता  देने
 का

 नहीं  उठता |
 Y
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 समाचारपत्रों  में  सरकारो  विज्ञापन

 1९०६.  श्री  ह  ह् ०  सि०  बिष्ट  :  कया  सूचना  प्रौढ़  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  समाचार  पत्रों  में  विज्ञापन  स्थान  को  ४०  प्रतिशत  तक  सीमित करने  का  प्रस्ताव

 सरकार के  विचाराधीन  श्र

 क्या  प्रस्ताव  सम्बन्धित  दलों  से  परामशं  करने  के  चात  रखा  गया  था
 ?

 सूचना  ale  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  शाम
 और

 मामला

 अभी  विचाराधीन है  ।

 नेफा  में  सांग्रामिक  प्रनसन्वानਂ

 यशपाल  fag

 Teow.<  श्री  बिशन चन्द्र  सेठ

 हरि  विष्णु  कामत
 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बत बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 (*)  क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  नेफा  क्षेत्र  हाल  में  हुई  लड़ाई  का  सांग्रामिक  श्रनुसन्थान

 प्रारम्भ  कर  दिया  ग्रोवर

 यदि  तो  उसका  कया  विवरण  है  ?

 मंत्री  यथावत  राव  :

 (@)  फेंका  क्षेत्र  में  हाल  में  हुई  लड़ाई का  संप्रामिक  झतुसन्धा  Tea  करने  के  लिये

 प्रतिरक्षा  अ्तुतन्वात  संगठन  मूल्यांकन  के  ग्रीवा  रियों  का  एक  दल  नियुक्त  किया  गया  है  ।

 इस  तू
 का

 उदेश्य  लड़ाई  में  प्र  मुक्त  हथियारों के  चलाने  प्रौढ़  उनकी  उपयुक्तता  के  सम्बन्ध

 में  भविष्य  में  ant  प्रदर्शन  के  लिये  निष्कर्ष  निकालना  है  ।

 विद्रोही  निगाहों  की  कार्यवाहियां

 Teor
 _  श्री  यशपाल सिंह

 श्री  बिशन  चन्द्र  सेठ

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क
 )'  कया  यह  सच  है  कि  विद्रोही  नागा  qa:  सकी हो  गये  हैं

 प्रो
 उन्होंने  PERR

 में  afer  जाति  तथा  रेंज  परिषदों  के  कुछ  सदस्यों  समेत  बहुत  से  वफादार  नागाओं  को  मार  दिया  है

 व्र

 (a)  यदि  तो  उस  प्रकार  के  कार्यों  को  रोकने के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही कर  रही  है
 ?

 गजवान  मंत्रो  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  तथा  अणु  शक्ति  मंत्री  जवाहरलाल  नेहरू  )  :

 सशस्त्र  सेनाओं  को  चीन  के  हमलों  को  रोकने  के  लिये  लगा  देने  के  कारण  विद्रोही  नागाओं  के  गैर-कानूनी

 कार्यों  में  बढ़ोतरी हो  गई  है  |  ZERR  में  सिबसागर  जिले  में  एक  यात्री  गाड़ी  पर  हमला  किया

 था  जिस  में  तीन  व्यक्ति  मारे  गये  थे  तथा  स्थानीय  परिषदों  और  सरकारी  कर्मचारियों  समेत

 ६३  व्यक्ति  अपहृत  किए  गए  थे  ।

 सरकार  का  विचार  नागा  विद्रोहियों  के  विरुद्ध  किये  वाही  बढ़ाने  का  है  जिससे  उनके

 गे  र-कानूनी  कार्यों
 को  रोका  जा  सके  ।

 प्रंप्रेजी  में

 ‘Operational  Research.

 2560(Ai)LSD
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 भारतीय सेना  में  अवैतनिक  पद

 feoe.  भी  यशपाल  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 भारतीय  सेना  में  कितने  व्यक्ति  अवैतनिक  पदों  पर  हैं  तथा  उनके पद  क्या  और

 इस  के  क्या  हैं  तथा  ऐसे  अवैतनिक  पदों  के  लिये  क्या  आवश्यक  क. अ्रहतायें हैं ? ०५ हैं  ?

 पृत्रतिरक्षा  मंत्री
 यशवंत  राव  :  १.  चिकित्सा

 के
 अतिरिक्त

 सेना  में

 झबेतनिक  पदों  पर  ग्र सेनिक  व्यक्तियों  की  संख्या  नीचे  दी  जाती  है  :--

 जन  के

 लौटने  जनरल
 ap

 बिगेडिगर
 काल

 लैफ्टिनेंट  हक नल  शक  ्

 re

 a.

 after  2

 सैकन्ड  लेफ़्िटनेंट  RE

 oR

 a

 (२)  सेना  चिकित्सा  दल  तथा  सेना  दन्तचिकित्सक दल
 में

 फिजीशियनों/सर्जनों

 सर्जनों  को  दिए  गए  अवैतनिक  पदों  की  संख्या  नीचे  दी  जाती  है

 सेना  चिकित्सा  दल

 मेजर  जनरल  ,

 कमल

 लैफ्टिनेंट  करनेल  शक

 केवल  e  2

 मेजर  के  e  शु

 फिटनेस (3)  बेना  में  जूनियर  ite  अफसरों  को  भी  अवैतनिक

 क

 कर्म  ही

 के  पद
 का  दिया  जाता है  भ्रंश  यदि  इस  पद  पर  पहले  ही  हो  तो  का  पद  दिया  जाता  हैं

 ।  कुछ

 प्रमाणित  कोटा  १५०  अवैतनिक  लैफ्टिनेंट  तथा  ३०  अवैतनिक  कैप्टेन  है  |
 नागल

 मूल  अंग्रेजी  में



 है
 १८८४  लिखित  उत्तर  शश

 सेवानिवृत्ति  अथवा  मृत्यु  के  कारण  प्रमाणित  कोटे  में  से  रिक्त  हुए  पदों  को
 वर्ष

 में
 दो  बार  भरा  जाता  हू  चल  गणतंत्र  दिवस  पर  तथा  स्वतंत्रता  दिवस  पर

 (३)  जूनियर कमीशन  अफसरों  को  सेवानिवृत्ति पर  लेफ्टिनेंट  सुबेदार

 रिसालदार  मेजर  तथा  सूबेदार/रिसालदार  के  अवैतनिक  पद  तथा  नान-किसान  ्  को

 दार  का  भ्र वैतनिक  पद  दिया  जाता  है  ।  ऐसे  अवैतनिक  पदों  का  कोई  निश्चित  कोटा  नहीं  है  तथा  इन

 को  भी  वर्ष  में  दो  बार  दिया  जाता  है  अर्थात थि  गणतंत्र  दिवस  पर  तथा  स्वतंत्रता  दिवस  पर  |

 (3)  अवैतनिक  पद  दिये  जाने  वाले  अधिकारियों  के  नाम  गणतंत्र  दिवस  तथा  स्वतंत्रता

 दिवस  के  भारत  के  गजट  में  शभ्रसाधारण  अंक  में  प्रकाशित  होते  हैं  ।

 (१)  तथा  (२)  में  बताई  गई  श्रेणियों  में  अवैतनिक  पद  उन  व्यक्तियों  को  दिये  जाते

 हैं  जिन्होंने  भारत  संघ  में  दिलिरी  का  काम  किया हो  तथा  जिसने  सशस्त्र  सेनाओं  के  विकास  में  विशेष

 रुचि  दिखाई  हो  अथवा  उसके  सम्बन्ध  में  कोई  विशेष  कार्य  किया  हो  ।

 (३)  में  बताई  गई  श्रेणी  में  भ्र वैतनिक  पद  उन  व्यक्तियों  को  दिए  जाते  हैं  जो  ज े०

 सी०
 करो  रहे  हों  तथा  जिन्होंने  विशेष  सेवा  की  हो  जबकि  (3)  में  बताई  गई  श्रेणियों

 झवतनिक पद  उन  जे  ०  सी ०  भ् ०  तथा  एन०  सी ०  श्री  की  दिए  जाते  जिसकी सेवा  सर्वोत्तम

 रही हो  ।

 राष्ट्रीय  सेना  छात्र  दल  के  छात्र सैनिकों  को  पहाड़ी  च्े  में  प्रशिक्षण

 /  श्री  marae  सिंह TELo
 निदान  चन्द्र  सेठ

 कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  राष्ट्रीय  सेना छात्र  दल  के  छात्रसैनिकों  को  पहाड़ी  युद्धकल

 में  प्रशिक्षण  देने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  हैं

 (@)  यदि
 तो

 उस  के  कब  प्रारम्भ  किये  जाने  की  संभावना  कौर

 कया  इन  छात्र  सनिकों  को  नेफा  कौर  लाख  जैसी  जलवायु
 का

 अभ्यस्त  बनाने
 की

 भी

 कोई  योजना  है  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  राव
 जी  नही ं।

 wat  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 जी  नही ं।

 विद्या एवं  झा वित  संसाधनों का  सर्वेक्षण

 1६११.  श्री  प्र०  चं०  :  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 ता  भारत  के  विदुर  एवं  शक्ति  संसाधनों  का  सर्वेक्षण

 क  ने  के  लिए  हाल  में  एक  विशेषज्ञ

 समिति  निमित  की  गई  है  ;

 बिक  न
 यदि  को

 उम्
 er

 साबत
 क  नि

 दें
 श-पद  कया  हैं

 _
 ?

 मूल
 भर ग्र जी  में
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 fora  शौर
 रोजगार  मंत्रालय

 में  उपमंत्री
 तया

 योजना  उपमंत्री  चे०  रा०  पट्टा भि रामन  )  :

 जी
 हां

 एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये

 संख्या  Q To  टो०  G9 2/42]

 नेफा  कौर  लाख  क्षेत्र  में  भारतीय  सेना  के  पीछें  हटने  के  सम्बन्ध  में  जांच

 श्री हेम बरुग्रा हेम  बरता
 TERR  Lat  हरि  विष्णु  कामत

 :.

 बया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछले  दिनों  नेफा  शौर  लद्दाख  क्षेत्रों  में  हमारी  सेना  के  पीछें  हटने  के  सम्बन्ध  में

 जांच  प्रारम्भ हो  गई  कौर

 यदि  तो  इस  जांच  के  निर्देश  पद  कया  हैं  जांच  आयोग  में  कौन  कौन  व्यक्ति

 पुंप्रतिरक्षा  मंत्री
 यथावत

 राव  :
 थल

 सेनाध्यक्ष  ने  नेफा  की  लड़ाई  के

 सम्बन्ध  में  सुचना  एकत्रित  करने
 की

 व्यवस्था  की  है  ।  प्रो  कोई  जांच  नहीं  कराई  जा  रही  है  ।

 set  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 योल  खास

 TEL.  श्री  हेम  राज  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  योल  के  जमींदारों  से  योल  खास  की  भूमि  पट्टे  पर  ली  है

 ौर  उनका  स्थायी  रूप  से  निश्चित  कर  दिया  गया

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  सरकार  ने  ब्रिगेड  बाजार  के  दुकानदारों  के  को  जो  प्लाट  पट्ठे

 पर  दिये  थे  उन  का  लगान  १  रुपया  २  रुपये  प्रति  प्लाट  से  बढ़ा  कर  १०  रुपये  ग्रोवर  २०  रूपये

 प्रतिमास कर  दिया  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यथावत  राव
 :  श्रीमन्‌ । योल खास में ।  योल  खास  में

 लगभग

 ७७०  एकड़  भूमि  Pevy  युद्ध  शिविर  के  बन्दियों  के  लिए  अजित  की  गई  थी
 ।

 ata  की  तारीख

 से  भूमि  के  मालिकों  को  वार्षिक  झ्रावतंक  प्रतिकर  नियमित  रूप  से  भुगतान  किया  जा  रहा  है
 ।

 श्रीमान्‌  ।  ब्रिगेंड  बाजार  के
 दुकानदारों  द्वारा  कब्जा  किये  गये  भूमि  के  खुले  प्लाटों

 का  लगान  बढ़ा  कर  १०  च्, ष्पय  प्रतिमाह  कर  दिया  गया  |  ।

 पहले  जो  लगान  निश्चित किया  गया  था  वह  बहुत  कम  था
 ।

 अरब
 जो

 लगान
 तय

 किया

 गया  है  वह  नियमानुसार  हैं  तथा  उसे  aaa  की  तारीख  ग्रथित  १६  १९६२  से
 लागू  किया

 गया है  ।  ह a

 मूल  ग्रंप्रेजी  में
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 नाविक  तथा  वैमानिक  बोर्डों  के  कर्मचारी

 tees.  श्री  हेम  राज
 :

 कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि
 :

 afaa,  नाविक  तथा  वैमानिक  बोर्डों  के  कर्मचारियों  को  स्थायी  बनाने  के  सम्बन्ध  में

 क्या  प्रगति  हुई  है  कौर  वह  काम  कब  तक  पूरा  हा  जायेगा
 ;

 कया  यह  सच  है  कि  पहले  इन  बों  में  कल्याण  कार्यकर्ताओं  के  पद  थे  परन्तु  कुछ  वर्ष

 Van खत्म  कर  दिया  गया  था  ;

 कया  झ्रापत्ति  के  कारण  उन  बोर्डों  पर  पड़े  कार्यभार  को  देखते  हुए  सरकार  उन  पदों  को

 फिर  से  निर्मित  करने  का  विचार  कर  रही  है  ?

 मंत्री  यशवंत  राव
 :

 दो  राज्यों  च्  राजस्थान
 प्रौढ़

 झा साम  ने  जिला  नाविक  तथा  वैमानिक  बोर्डों  को  स्थायी  बनाने  का  प्रस्ताव  स्वीकार  कर

 लिया  है  ।  अरन्य  राज्य  भ्र भी  उस  प्रस्ताव  पर  विचार कर  रहे  हैं  ।

 कुछ  राज्यों  में  कुछ  बोर्डों  में  कल्याण  कार्यकर्ताओं  के
 पद

 थे  परन्तु  बाद  में  एक  राज्य

 को  छोड़  कर  wea  में  उन  को  समाप्त  कर  दिया  गया  था  ।

 (  ग  /  मामला  विचाराधीन  है  |

 सेनिक  dara

 1९१४.  श्री  हेम  राज
 :

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  पंजाब  के  मैदानी  जिलों  अर्थात्‌  अमृतसर  शादी  में  सैनिक  पेंशनों  का  भुगतान  डाक

 विभाग  के  बजाय  स्वयं  सैनिक  लेखापरीक्षा  कम  चोरियों  द्वारा  किया  जाता  है  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  पंजाब  के  पहाड़ी  जिलों  में--जिन
 में  डोगरा  लोग  रहते

 हैं--भी  वैसी  व्यवस्था  करने  का  विचार  है  जहां  ऐसे  व्यक्ति  बहुत  अ्रधिक  संख्या  में  हैं
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यशवंत  राव
 :

 पंजाब  में  प्रतिरक्षा लेखा  विभाग

 केवल  शभ्रमृतसर  जिले  में  पेंशन  पे मास्टर  के  माध्यम  से  प्रतिरक्षा  पेंशनरों  को  पेंशन का  भुगतान

 करता है  ।

 sina  ।  इस  प्रश्न  पर  विचार  किया  जा  चुका  हैं  कौर  यह  facia किया  गया

 है  कि  वह  प्रणाली  पंजाब  के  पहाड़ी  जिलों  में  लागू
 न  की

 जाये  क्योंकि  उससे  पेंशनरों को  कोई  लाभ

 होने  की  संभावना  नहीं  है  ।  सैनिक  पेमास्टरों
 के

 से  केवल  उन्हीं  नगरों  में  भुगतान  किया

 जा  सकता  है  जहां  ट्रेजरी  झर  सब-ट्रेजरी  हों  ।  उदाहरण  के  लिये  केवल  कांगड़ा  जिले  में
 ८

 सब-ट्रेजरी  प्रो  १४८  डाकघरों के  माध्यम  से  पेंदानों का भुगतान का  भुगतान  किया  जाता  है  ।  यदि  पेंशन  पेमास्टरों

 के  माध्यम से  भुगतान  किये  जायेंगे  तो  वैसा  केवल ८  नगरों  में  किया  जा  सकेगा  जहां कि  ट्रेजरी  /

 wage
 ।

 ae

 मूल  wast  में
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 सेना  चक  दल  के  सुरक्षा  क्यारियों  को  पेंदा नें

 Tere.  श्री हेम  राज  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  ऐसे  भूतपूर्व  जिन्होंने  सेना  शरायु  दल  के  सुरक्षा  संस्थापन

 काम  कया  है  श्र  जो  पन्द्रह  वर्ष
 तक़  कर  चुके  को  पेंशन  के  लाभ  से  वंचित  रखा

 गया

 क्या  स्थायी  शौर  अस्थायी  कर्मचारियों  की  सेवा  ad

 क्या  उनको  ऐसा  पेंशन  लाभ  देने  के  लिये  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए

 क्या  सरकार  उनको  ऐसे  लाभ  देने  का  विचार  कर  रही
 कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हें
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यथावत  राव  श्रीमान्‌  ।  जो  भूतपूर्व  सैनिक

 सेना  प्रायर  दल  के  सुरक्षा  संस्थापन  में  काम  कर  चुके  हूँ  उनको  निम्न  प्रकार  पेंशन/उपदान  मंजूर

 fea गये  हैं  :

 (१)  के  पहले  के  अथवा  बाद के  रेगुलर  सेवा  पेंशन  कुल  wear  सेवा  काल

 कर्मचारी  को  सम्मिलित  १५  वर्ष  अथवा

 अ्रध्रिक  की

 (२)  sn  वॉलन्टियर्स  की  दाँतों  पर  रखे  ग्रहीत  सेवा  काल  के  प्रत्येक  पूर्ण  के  लिये

 गये  रेगुलर  कर्मचारी )  १४५  दिन  के  वेतन  के  ्  सेवा  उपदान  ॥

 श्रीमान  रेगुलर  एवं  कर्मचारियों  की  सेवा  शतं  समान  नहीं

 उन  सब  के  सेवाकाल  निर्दिष्ट  F  तथा  उनकी  तरक्की  के  पेंशन  लाभ  शादी

 भिन्न  हैं  ।

 इस  ग्राह्य  के  अभ्यावेदन  प्राप्त हुए  हें  कि  ex  वर्ष  के  के  बाद  हटाये  गये

 रेगुलरਂ
 कर्मचारियों  को  पेंशन  दी  जानी  चाहिये  ।

 wet  सरकार  के  विचाराधीन  है

 (  उत्पन्न  नहीं  होता  ॥

 सिंगरेनी  कम्पनी

 Tere.  श्री  प०  कुन्दन  :  क्या  श्रम
 ate  रोज़गार  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सिंगरेनी  कोलियरी  कम्पनी  के  क्षेत्र  की  बहु  प्रयोजन  के  कर्मचारियों  के

 लिये  क्वार्टरों  के  निर्माण  की  योजनाओं  की  जांच  समाप्त  हो  गई  शौर

 यदि  तो  क्वार्टरों  का  निर्माण-कार्य  कब  प्रारम्भ  होगा  ?

 para  शर  रोज़गार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  र०  कि०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  उतन्न  नहीं  होता

 ।

 मूल  ist  में



 १
 १८८४

 लिखित  उत्तर

 थ  त्रि पक् लेय  औद्योगिक  समझोता  संकल्प

 Ter  श्री इस  जीत  गप्त  कपा  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  र

 नि
 क्या  सरकार को  जीनियस  कार्मिक  सं  वों  से  मालिकों  दारा

 र  FERqR  के  विपक्षीय

 बय
 प

 Ta  संकल्प  का  उल्लंघन  जाने  की  शिकायतें  प्राप

 यदि  तो  कथित  उल्लंघन  किस  प्रकार  के  are
 अ

 )  इस  मामले  में  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 थ

 शम  और  रोजगार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  र्०  कि Fo areata)  बर

 eq

 fra
 में  श्रमिकों  की

 द

 द

 पतें  सही  |  दोनों  पक्ष
 समझौता ब

 क
 eared

 तत  कर  रहे संकल्प को  fet
 सहे  .

 व

 "  थके  की
 re

 ‘ZeaTv  के  विरुद्ध  शिकायतें  २

 प्र०  चं०  aaa  :  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री यह  बताने

 rat
 mtn

 सरकार को  टक्कर  संस्था  जो  नेफा  में  सीमान्त  सड़कों

 गदा  के  जिहद  इत  ara  की  शिकायतें  वच

 है  ake
 पक्षों

 दह es

 कर  दिया  था  कौर  उसका  कुछ  सीमान्त  सड़कें  खराब  बना

 शाप  है  पोर निर्दिष्ट  arent  कया  चार

 a re \t ee

 at  तो  उसके
 (@)

 क्या  उन  ग्रामीणों  के  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  कराई  गई  है  यदि

 म  निकले  ?  eis

 a  MP  Qty  सर श्रीमान  ।  प्रोजक्ट के

 चीफ  इं जोति यर  वाल  मचा  एग्स
 नखित  area  लगाये

 गये
 हैं

 (१  परियोजना  के  सपनों  से  भाग  गये  तथा  उन्हों
 ी

 T  दिखाई  |

 मशोनों  कौर  उपक

 2
 ब  न  लट  लिये गये  । (२)  ्  TEU L) L

 मा
 (3)  facia  म  ं  बरती गई

 (%
 का  दो शप रण  र

 उपरोक्त
 के  (१)  से  में

 अत  के  सम्बन्ध  में  जांच  की  जा

 रही
 है  ।  et  ee,

 मूल  अंग्रेजी
 में



 है  लिखित  उत्तर  २१  १९६३

 भारतीय  पुलिस  कर्मचारियों  का  पाकिस्तानियों  द्वारा  भ्रपहरण

 प्रकाश वीर  शास्त्री

 Ro,
 ५  श्री

 स०  मो०  बनर्जी

 Lat  यशपाल  सिंह
 :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  जनवरी  १९६३  के  प्रारम्भ  में  पाकिस्तान  से  लगते  हुए  भारतीय

 से  १५  पुलिस  रियों  को  पा  फ़लस्तीनी  wert  कर  ले  गये

 (a)  यह  घटता  किन  परिस्थितियों  में  घटी

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  पाकिस्तान सरकार  को  कोई  निरोध  पत्र  भेजा  गया  शौर

 इन  पुतिन  कर्मचारियों  को  छुड़ाने  के  लिए  क्या  प्रयत्न  जा  रहे  है
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  बेदेशिक-कार्य  मंत्री  तथा  श्री  शक्ति  मंत्री  जवाहरलाल

 से  पकिस्तानी  हमलावर  भारतीय  प्रदेश  से  लगी  सीमा  से  कुछ  पड़  गायें  चुरा

 ले  गये  थे  कौर  जब  भारतीय  दल  ने  उनका  पीछा  शिया  तो  पकिस्तानी  सैनिकों  ने  दस  पुलिस
 चाबियों  कौर  सात  श्रसैंभिक  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  कर  लिया  ।  पश्चिम  पाकिस्तान-भारत  स्थल

 नियम  १६६०  की  व्यवस्थाओं के  प्रचार  राजस्थान  सीमान्त  पलिस  के  श्रधघिकारियों

 ने  पाकिस्तान  के  सामान्य  पलिस  अधिकारियों  के  साथ  फ़ौरन  ही  सम्यक  स्थापित  किया ।

 २  जनवरी  १९६३  को  चाह  सुखीरवाला  में  इसकी  सम्मिलित  जांच-पड़ताल  की  गई  ।

 पाकिस्तानी  अधिकारियों ने  वायदा  किया  कि  झ्रावश्यक  कारवाई  पुरी  करने के  वे  उन

 व्यक्तियों  को  लौटा  देंगे  जिनको  उन्होंने  गिरफ्तार  कर  लिया  था ।

 पेशीय  रेडियो के  प्रसारण

 श्री  भक्त  दर्शन

 श्री  दी०  wo  दार्मा
 ER

 att  हरि  विष्णु  कामत

 श्री हेम  बुधा

 कया  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  ११  १९६२  के  अल्प-सूचना प्रश्न  संख्या  १४  कें

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पैकिंग  रेडियो  के  हिन्दी  प्रसारणों  के  सम्बन्ध  में  कोई  पूछ-ताछ  की  गई  है

 यदि  तो  उसका  क्या  फल  हुआ  ;

 क्या  चीन  सरकार की  समाचार  एवं  सूचना  सेवाओं  में  कोई  भारतीय  राष्ट्र जन  कायें

 कर  रहे 2

 यदि  तों  उनकी  संख्या  ate  नाम  क्या-क्या हैं
 ?

 सूचना  ग्रोवर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दाम  हां  ।

 उपलब्ध  जानकारी  के  अनसार  पेकिंग  रेडियो  में  काम  कर  रहे  जिन  हिन्दी  श्रनाउन्सरों

 का  पता  उनमें  से  कोई  भी  भारतीय  नहीं  वें  लोग  चीनी  जो  पहले  भारत  में  रह  चुके  है
 ।



 निधन  संबंधी  उल्लेख  X's
 है  १८८४

 ate  उपलब्ध  जानकारी  यह  है
 कि

 wa  ऐसे  जो  भारतीय  वहां  वे  कोई

 थ्री  पी०  वी०  थामा  उनकी  पत्नी  हैं
 ।

 तीसरी  योजना  के  लिये  परिवहन  लक्ष्य

 डा०  लक्ष्मी  मत्ल  सिंघवी  :
 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  लक्ष्यों  में  सारभूतत  परिवर्तन  किये
 जा

 चुके  हैं  erat

 करे
 जा

 रहे
 तौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या है  ?

 श्रम  कौर  रोज़गार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  तथा  योजना  उपमंत्री  चे०  :

 a  .  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  परिवहन  लक्ष्यों  में  कोई  परिवहन  नहीं  किया  गया  है  ।

 परन्तु  योजना  के  परवीन  कार्यक्रम  को  पुष्ट  बनाने  के  लिये  फिम्नशि्ित  कदम  उठाये गये  हैं
 :--

 (१)  रेलवे के  लिये  १४५  करोड़  रुपये  का  भ  क्त  श्रावण्टन  शिया  गया  है--

 करोड़  रुपये  कोयले  के  वहन  सम्बन्धी  निर्माण  कार्यों  और  ईंजन  डिब्बों  प्राणी  के

 लिये  १०  करोड़  रुपये  सामान्य  माल  के  वहन  के  लक्ष्य  में  वृद्धि  की  पूर्ति  के

 लिये  आवश्यक  लाइन  क्षमता  सम्बन्धी  निर्माण  कार्यों  के  लिये  प्रौढ़  १४५  करोड़

 रुपये  चौथी  योजना  के  प्रारम्भिक  भाग  में  कोयला  वहन  की  सुविधा  हेतु  निर्माण
 कार्यों के  लिये

 (२)  कोयले  का  सड़क  सड़क  तथा-नदी  मार्गों  द्वारा  वहन  को  सुगम  बनाने  की  दृष्टि

 से  २०  करोड़  रुपये  की  लागत  का  सड़क  विकास  कार्यक्रम  स्वीकार  किया  गया  है  |

 (३)  विंमान  की  दृष्टि  से  सड़क  कार्यक्रमों का  पुनर्विलोकन  किया  गया  है  site

 कुछ  अ्रतिरिक्त  सड़कों  का  झ्रापाति  के  आधार पर  विकास  करने  का  निश्चय  किया

 गया है

 काए

 निधन  सच दो  Sea

 महोदय
 :

 मुझे  सभा  को  पंडित  ठाकुर  दास  श्री
 to  एच ०  श्री  लक्ष्मी

 नारायण साहू  श्र  श्री  मूलाधार चालिहा  की  दुखद  मृत्यु  की  सूचना देनी  है  ।

 पंडित  ठाकुर  दास  भागने  १९२६ से  RERo  तक  १९४५ से  REY  तक  केन्द्रीय  विधान

 सभा  के  सदस्य रहे  ।  १९४७ से  PEER  तक  वे  भारत की  प्रथम  ग्रोवर  द्वितीय  लोक  सभा  के  सदस्य

 रहे  ।  वर्ष  १६४५०  से  PER  तक  वे  सभापति  की  तालिका  के  भी  सदस्य  रहे  ।  उन्होंने  विधेयकों  संबंधी

 wap  प्रवर  a  संयुक्त  समितियों में  काम  किया  साथ  ही  साथ  वे  कई  संसदीय  समितियों  के  भी

 सदस्य रहे  ।  १३  १९६२ को  ७६  वर्ष
 की

 अवस्था  में  हिसार  में  उनकी  मृत्यु  हुई  ।

 श्री
 जे०  एच०  सुब्बया वर्ष  १९५० से  PEXR  तक  अन्तरिम संसद  के  सदस्य  रहे

 ।
 उनकी  मृत्यु

 हैदराबाद में  १५  १९६२  को  हुई  ।

 qa 6 )  के  समय  SST  हड  सद  दी
 थो

 eect ed

 मूल  अंग्रेजी  में



 ys  सभा  पटल  पर  रख  गये  पत्र  puisais,  २१  १९६३

 श्री  लक्ष्मी  नारायण  साहू  वर्ष  LEE  से  LeYo  तक  भारत की  संविधान सभा  के  सदस्य  र  |

 उनकी
 ७४  वर्ष  की

 भ्र वस् था
 में  १६  १९६३ को  मृत्यु हो  गयी

 श्री  कुलाधार  चालीसा  वर्ष  as  ३६  से  १९४६  तक  केन्द्रीय  विधान  सभा  के  तथा  वर्ष  १९४८ से

 PEXR  तक  भारत  की  संविधान  सभा  कौर  अन्तरिम  संसद  के  सदस्य  रहे  ।  १  १९६२ को

 ७७  वर्ष  की  जरायु में  उनकी  मृत्यु हो  गयी  |

 हमें  उक्त  महानुभावों की  मृत्यु  पर  हार्दिक  दुख  हम  उनके  संतप्त  परिवारों  से  हादिक

 संवेदना प्रगट  करते  हैं

 इस  के  रात  सदस्य  कुछ  देर  मौन  खड़े रहे
 लिए

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 कोलम्बो  में  हुए  ६  तटस्थ  राष्ट्रों  के  सम्मेलन
 के

 प्रस्ताव  तौर  भ्छ्  गणराज्य  कौर भ्छ्

 art  के  प्रतिनिधिमंडलों  द्वारा  दिये  गये  स्पष्टीकरण

 प्रधान  मंत्रो  तथा  वेदेदिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  मैं  निम्नलिखित  पत्रों  की

 एक  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 (१)  १०  शौर  १२  १९६२  के  बीच  कोलम्बो  में  हुये  छे  तटस्थ  राष्ट्रों  के
 थ  सम्मेलन के  प्रस्ताव  ॥

 (२)  grate  १३  2 G3  को  भारत  के  प्रधान  मंत्री  पौर  उनके  सहयोगियों

 के  साथ  हुई  बैठकों  में  संयुक्त  गणराज्य  प्रौढ़  घाना  के  प्रतिनिधि  मंडलों

 द्वारा  दिये  गये  स्पष्टीकरण सभा  पटल  पर  रखता हूं  ।

 में  रखी  देखिये  संस्था  एल०  टी०
 .  &E¥/E3]

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  नाबाद  )  :  सरकार इन  प्रस्तावों  पर  प्रधान  मंत्री  द्वारा  प्रस्तावित

 औपचारिक  प्रस्ताव  द्वारा  कब  चर्चा  आरम्भ  करेगी  ?

 महोदय :  यह  चर्चा  २३  कौर  २४  जनवरी को  होगी  |  चर्चा  २३  जनवरी  को  झारम्भ

 जायेगी  ।

 रेलवे  दुर्घटना  समिति
 ste  उस  पर  रेलवे  बोर्ड की  टिप्पणियां

 उपमंत्री  शाहनवाज़  :  मैं  श्री  ह  fag  की  ae  से  रेलवे  दुर्घटना

 १६६२ का  प्रतिवेदन  १)  की  एक  प्रति  तथा  उस  पर  रेलवे  बोर्डे  की  टिप्पणियां सभा

 पटल  पर  रखता  हूं  ।

 font  हरि  विष्णु  कामत  पर  में  यह  जानना  चाहता हूं  कि  इस

 संबंध  में  एक  अन्य  प्रतिवेदन  भी  रखा  जाना  जो  नहीं  रखा  गया  ।  मैं  इसका  कारण  जानना  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  इस  संबंध  में  मेरी  अनुमति  मांगी  गयी  थी  ।
 माननीय  मंत्री  को  इस  संबंघ में

 पुरी  स्वतंत्रता  है  कि  वे  उन्हीं  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रख  सकते  हैं  जिन्हें  वे  उपयुक्त  समझते  हैं  तथापि

 वे
 त  माननीय  सदस्य  मुझे  इन  पत्रों

 का
 महत्व  babe  तो  मं

 इसकी  जांच  करूंगा
 |

 मूल  प्रंग्रेजी  में



 श  १८८४  सभा  पटल  पर  रखें  गये  पत्र  xe

 भारत  की  प्रतिरक्षा  प्र बि नियमों  के  घिन  श्रधिसुचनायें

 मंत्री
 लाल  बहादुर  शास्त्री  )  :  मैं  भारत  की  प्रतिरक्षा  १६६२ की

 घारा  ४१  के  निम्नलिखित  श्रघिसूचनाओं  की  एक  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 दिनांक  १७  १९६२  की  जी०  एस०  कार  संख्या  R4RE,  जिसमें

 दिनांक  ५  १९६२  की  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  करार  १४६५

 में  प्रकाशित  भारत  प्रतिरक्षा  १९६२  का  शुद्धि  पत्र  दिया  gar

 है  ।

 में  रखी  गयी  ।  देखिये  साया  एल०  Fto—G45/§3]

 दिनांक  २४  ZERR  की  जी०  एस०  श्रार०  संख्या  १५५५,  जिसमें

 दिनांक ५  FER  की  अधिसूचना  संख्या  १४६४  में  प्रकाशित  भारत

 प्रतिरक्षा  १९६२  का  शुद्धि-पत्र  दिया  सुग्रा  है  ।

 में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  Fo—Eue/e3]

 दिनांक २२  १९६२  की  अधिसूचना  संख्या  जी
 ०  एस०  कार  VYER

 में  प्रकाशित  ग्रसैनिक  प्रति  रक्षा  सेवा  PERR

 में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०

 दिनांक  ८  १९६२  की  जी०  एस०  कार  संख्या  १६४६,  जिसमें

 दिनांक  २४  PER  की  शअ्रधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  आर०

 Que?  में  प्रकाशित  भारत  प्रतिरक्षा  RERR  का  शुद्धि-पत्र

 दिया gat  है  |

 में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  Fto—GE2/E3]

 दिनांक  १५  PER  की  जी०  एस०  करार  संख्या  PER  जिसमें

 दिनांक  ५  १९६२  की  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  कार  १४६५

 में  भारत  प्रतिरक्षा  १९६२  का  शुद्धि-पत्र  दिया  gar

 है  ।

 में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  FTo—GER/ER]

 दिनांक  १२  PEGR  की  अधिसूचना  '  संख्या  जी०  एस०  कार

 Pay  में  प्रकाशित  भारत
 प्रतिरक्षा

 अधिग्रहण  तथा

 अर्जन )  geER

 में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  Zto—GE3/E3} ६

 दिनांक  २८  १९६२  को  भ्र धि सूचना  संख्या  जी०  एस०  कार

 १८१३  में  प्रकाशित भारत  प्रतिरक्षा  संशोधन  )  PERR  ।

 में  रखी  गयी
 ।

 देखिये  संख्या  एल०

 दिनांक  १०  १९६३  की  अ्रधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  आर  ६१

 में  प्रकाशित भारत  प्रतिरक्षा  28 R2  ।

 पुस्तकालय  में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  Fto—FRx/ ER]
 Sa  ट

 मूल  अंग्रेजी  में



 र  सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र  २१  १९६३

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  अघिनियम  के  झ्र धीन  श्रधिसुचनायें

 १  अम  धौर  रोजगार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  तथा  योजना  उपमंत्री  चे०  रा०

 में  निम्नलिखित पत्रों  की  एक  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  अधिनियम  १९५२ की  धारा  ७.  की  उपधारा  (२) के

 अन्तर्गत  कर्मचारी  भविष्य  निधि  योजना  ZEXR  में  कुछ  संशोधन करने

 वाली  निम्नलिखित  अधिसूचना ग्र ों  की  एक  एक प्रति

 (१)  दिनांक  २४  १९६२  की  जी०  एस०  आर०  संख्या  १४५७०  1

 (२)  दिनांक  १  १९६२  की  जी०  एस०  कार  संख्या  १६२४

 (३)  दिनांक २२  १९६२  की  जी०  एस०  शिकार  संख्या  १७५६  |

 (४)  दिनांक  २२  १९६२  की  जी०  एस०  करार  संख्या  29NI9  |

 (५)  दिनांक  २२  १९६२  की  जी०  एस०  ग्राम  संख्या  १७५८  |

 में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  Zto—REE/ER] ३]

 कमेंचारी भविष्य  निधि  १९५२  की  धारा  १  के  प्रतिशत  निकाली  गई

 दिनांक  १  FERR  की  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  राज  BERK  की

 एक  प्रति  जिसके  द्वारा  उक्त  अधिनियम को को  २०  अथवा  अ्रधिक  कर्मचारियों को  काम

 पर  लगाने  वाली  प्रत्येक  बाक्साइट  खात  पर  लायू  किया  गया
 में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०-६६७/६३]

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  आयुक्त  के  वारिक  प्रतिवेदन में  की  गयी

 सिफारिशों  पर  की  गयी  कार्यवाही  का  विवरण

 प्री  लाल  बहादुर  शास्त्री
 :

 में  अनुसूचित  जाति  शौर  अनुसूचित wifes  जाति  कल्  द्वारा

 भ्र पने  वर्ष  PEXE—fo  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  में  की  गई  सिफारिशों  पर  की  गई  अप्रवासी की  जाने  वाली

 कार्यवाही  का  विवरण  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 व्यक्तिगत  घाव  अघिनियम  के  घिन  श्रघिसुचनायें

 श्रम  ale  रोज़गार  मंत्रालय  सें  उफ् मंत्री  to  कि०  :  में  व्यक्तिगत  घाव

 १९६२  की  धारा  ३  की  उपधारा  (७)  के  अन्तर्गत

 लिखित  पत्रों  की  एक  एक  प्रति

 दिनांक ५  १९६३  की  शभ्रधिसूचना  संख्या  एस०  थ्रो ०  ४०
 में  प्रकाशित

 व्यक्तिगत  घाव  उपबन्ध  )  FERRI

 में  रखी  गई  ।  संख्या  एल०

 दिनांक  ५  १९६३  की  शभ्रधिसुचना  संख्या  एस०  मो  ४१  में  प्रकाशित

 व्यक्तिगत  १९६६२  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  Tao
 aoe 8/€ 3]

 मूल  asst  में
 ।



 थ् १८८४

 विधायकों  पर  राष्ट्रपति
 त

 की  श्रीमती

 सचिव  :  में  संसद की  दीनों  संभागों  द्वारा  पारित  किये  गये  कौर  १०  FERN

 सभा  को  दिये  गये  अन्तिम  प्रतिवेदन के  राष्ट्रपति  की  प्राप्त  निम्नलिखित  विधेयक

 सभा  पटल  पर  रखता  हं

 (१)  उपहार-कर  १९६२

 (२)  करारोपण  विधियां  १९६२

 )  मनीपुर  स्पिरिट  तथा  स्नेहक  तेलों  की  करारोपण

 ERR

 (४)  दिल्‍ली  मोटर  गाड़ियां  करारोपण  PERRI ॥

 में  संसद की  दोनों  सभाग्रों  द्वारा  पारित  किये  गये  प्रौढ़  १०  १९६२ को  सभा

 को  दिये  गये  अन्तिम  प्रतिवेदन  के  च्  राष्ट्रपति  की  अ्रनूमति  प्राप्त  निम्नलिखित  विधेयकों  की

 प्रतियां  राज्य  सभा  के  सचिव  द्वारा  विधिवत  प्रमाणीकृत  रूप  सभा  पटल  पर  रखता

 (१)  विदेशियों  संबंधी  विधियां  करना  तथा  संशोधन )  १९६२

 (2)  कम्पनी  १९६२

 (३)  बिजली  संशोधन  १९६२

 (४)  हिन्दू  दत्तक  ग्रहण  तथा  पोषण  )  PERR

 (५)  धातु के  टोकन  )  १९६२

 (६)  पांडिचेरी  १९६२

 (७)  पेट्रोलियम  पाइपलाइन  के  प्रयोक्ता  के  भ्र घि कार  का

 ERR

 (s)  भारत  की  प्रतिरक्षा  PEER

 (&)  सीमा  शल्क  FERR

 (१०)  राज्य  सहयोजित  बैंक  PERQ

 भांडागार निगम  PEER (११)

 (१२)  व्यक्तिगत  घाव  उपबन्ध )  १९६२

 १३)  बहु  एकक  सहकारी  समितियां  )  ZERQ

 (8%)  परिसीमन  wait  १९६२

 (१५)  आ्रापातकालीन  जोखिम  )  बीमा  १९६ २

 (%&)  अ्रापातकालीन  जोखिम  )  बीमा  VERR

 (१७)  कामगर  प्रतिकर  )  १९६२

 (१५८)  श्रमजीवी  पत्रकार  )  8&RR

 (१९)  संविधान  FERR

 {R°)  संविधान
 संशोधन  )  १९६२



 द्र  २१  १९६२

 राव  घटना  के  बार  में  वक्तव्य

 उमेदानगर  स्टेशन  पर  रेलगाड़ी  की  टक्कर

 रेलवे  मंत्रालयमें  उपमंत्री  (sit  शाहनवाज़ खां  )  :  मैं  श्री  स्वर्ण  सिंह  की  कौर  से
 ४

 १९६३  को  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  उमेशानगर  स्टेशन  पर  हुई  अवध-तिरू  त  मेल  कौर  पैसेंजर  रेलगाड़ी  की
 टक्कर

 के  बारे  में  एक  वक्तव्य देता  हूं  ।

 W  १९६३  को  लगभग ४  बजे  प्रातः  ३५  श्री  मिलकर  गाड़ी  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  बरौनी

 कटिहार  सेक्शन  प्री  बरोनी  ae  खगरिया  स्टेशनों  के  बीच  स्थित  उमेद नगर  रेलवे  स्टेशन  पर  मुख्य

 लाइन  पर  रही  थी
 ।

 स्टेशन  पर  इस  गाड़ी  के  पूर्ण  रूप  से  रुकने  के  पहिले  ही  २  डाउन  भ्रवध-तिरहुतः

 भेल  जिसने  उस  स्टेशन  से  गिरना  था  उसी  लाइन  पर  गयी  और  ३४५  पैसेंजर  गाड़ी  से  टकरा

 गयी ।  दोनों  गाड़ियों  के  इंजिन  बुरी  तरह  ध्वस्त  हो  गये  ।  पैसेंजर  गाड़ी  के  इंजन  के  साथ  के  पहिले

 तीन  डिब्बे  मेल  गाड़ी  की  पहिले  दो  डिब्बे  पटरी  से  उतर  गये  ।  शहरों  आपमें  टकराकर  rol

 गये  ।  मेल  गाड़ी  के  चौथे  पांचवें  डिब्बों  में  लग  गयी  ।

 इस  दुर्घटना के  फलस्वरूप  ३७  व्यक्ति मर  गये  प्रौढ़  ८६  घायल हुये  ।  उनमें  से  १८  को प्राथमिक

 चिकित्सा के  ae  बरं्टी दे द  दी  गयी  ।  बाकी ६८  घायल  व्यक्तियों  में  से  ३६  को  मामूली  चोटें  करायीं  ।

 ३२ को  गम्भीर  नवीनतम  जानकारी  के  अनसार  २५  व्यक्ति  भी  अस्पताल में  हैं  कौर  वे

 हो  रहे  हैं  ।

 मैंने  रेलवे  रोड  के  एक  सदस्य  के  साथ  उस  स्थान  का  दौरा  किया  |

 रेलवे  सुरक्षा  श्रावित  ने  ६  जनवरी  को  दुर्घटना  स्थल  का  दौरा  किया  ।  उन्होंने  अगले  दिन

 से  जांच  आरम्भ की  ।  उनकी  प्राथमिक  पूछताछ  के  भ्रनुसार  यह  दुर्घटना  रेलवे  कर्मचारियों  की  गलती

 से  हुई  ।

 बिहार  राज्य  सरकार  से  यह  कहा  गया  है  कि  वे  इस  दुर्घटना  के  फलस्वरूप  उत्पन्न  होने  वाले

 दावों  को  निपटाने  के  लिये  एक  न्यायिक  पदाधिकारी  के  नाम  की  सिफारिश करें  ।

 श्री  रंगा  :  सरकार  को  चाहिये  कि  इन  टक्करों  को  संख्यावार  रखा  जाये  जिससे

 कि
 वर्ष

 कमेन्ट  में  ज्ञात  हो  कि  कुल  कितनी  दुर्घटनायें  हो  चुकी  हैं
 ?

 श्री स०
 मो०

 )  :  में  यह  जानना  चाहता हुं
 कि

 इस  दुर्घटना  की  न्यायिक  जांच

 नहीं हुई  ।  यह  मामला  इंस्पेक्टरों  पर  ही  क्यों  छोड़  दिया  गया
 ?

 थ्री  उ०  स०  त्रिवेदी  :  इन  edema  घिसे  पिटे  तरीके  पर  जांच  नहीं  होनी

 चाहिये  यह  देखने  में  जाता  है  सदैव  एक  ही  प्रकार  का  प्रतिवेदन  दे  दिया  जाता  ह

 महानदी  पर  बन  रहे  पुल  पर  दुर्घटना

 fat  दाहनवाज्ञ  खां  मैं  १५  जनवरी  १९६३  को  निर्माणाधीन महानदी  के  पुल  पर  हुई

 दुर्घटना  के  संबंध  में  एक  वक्तव्य  देता
 हुं

 ।

 कटक के  कुछ  मील  ऊपर  की  प्रोर  नाराज  में  महानदी  पर  नरगुंडी और प्रौढ़
 खुरदा

 रोड  के  बीच

 लाइन  को
 दुहरा  करने  के  लिये  एकड़  पुन

 बनाया जा  रहा
 +  ।

 पुल  के  खम्भे  नदी  के  तल  में
 ee ह  eae  oto

 मूल  ग्रेजी में



 ह  १८८४  )
 संविधान  विधेयक  दै

 गहरे  कपों  में  स्थापित  किये जा  रहे  ठेकेदार द्वारा  कूप  संख्या
 ११

 खोदते  समय  उसके तह  पर

 चट्टान तोड़ी  जा  रही  थी  तथा  एपरलाक्स  द्वारा  पानों
 के  दबाव

 को
 रोकते

 को  व्यवस्था  को  गयी

 थी  ।  १४  जनवरी  को  ac)  ४४  बजे  शाम  जब  ठे  केदार  के  ५४  मजदूर  कुए के  भीतर  ौर  २०

 मजदूर  कए  के  बाहर  खुदाई  का  काय कर  रहे  थे  ,  कुए  के
 सिरे

 पर
 लगे  दोनों  वायु संघ

 अकस्मात

 फट
 गये  के एक ग्रोर  जा  दुगुना के  बाद  तत्काल  ही  पुल  पर

 डे
 केदार

 के
 पर्थरेज्षक

 तथा  भ्रमण  कमंचारी  व  मजदूरों  ने  वचाव  कायें  प्रारम्भ  कर  दिया  तथा  स्थल  पर  तैनात  केदार

 के  चिकित्सा  अधिकारी  ak  रेलवे  चिकित्सा  अधिकारी  ने  चिकित्सा  सहायता  दी  ।  stent a

 ग्रस्त  लोगों  को  फौरन पुल  से  लगभग  १२  मील  पर  कटक
 के

 मेडिकल  कालेज
 अस्पताल  मैं

 पहुंचाया गया  ।  किए  से  निकाले गये  ग्रीकों  व्यतीत  मूर्छित  थे
 अस्पताल  पहुंचने पर  उन  में  से

 wy  को  मृत  पाया गया  |  २६  को प्रस् पताल  में  चिकित्सा  के  लिए  भरती  किया  गया  ।  उन  में  से  ४

 की  मृत्युलोक गयी  हैं  ।  बाकी  भ्रच्छेहो  रहे  हैं
 ।

 यद्यपि  तीन
 की

 दशा
 चिताजनक  है  ।

 tea  रेलवे  के  कार्य से  कोई  संबंध  नहीं  है  ।  जांच  झ्रायोग  अधिनियम  १९५२

 के  श्रन्तगंत
 एक  उच्चस्तरीय  जांच  समिति  की  नियुक्ति  का  आदेश दिया  जा  रहा  है  ।

 वी  हरि  विष्णु  कामत  :  में  जानना  चाहता  हुं  कि  आपातकाल में  रेलते  दुर्घटनाओं में  वृद्धि

 हुई  है  या  ?

 भी  metas खां
 :

 कु  जरा  समिति  के  अंतरिम  प्रतिवेदन  के  ware  दुर्घटनाओं  में  कमी

 हुई

 tat  प्रिय  गुप्त  :
 कया  यह  दुर्घटना  मशीनों

 सं
 थी  विनियमनों  की  अवैध  लना  के  कारण  हुई  ।

 क्या  जो  मजदूर  हताहत  हुए  हैं  उन्हें  प्रतिकर  दिया  जायेगा
 ?

 श्री  शाहनवाज़  खां  :
 यह  बात  जांच  के  बाद  ही  ज्ञात  हो  सकेगी  ॥

 सावधान  विधेयक

 विधि  मंत्री  कु०  :
 में  प्रस्ताव  करता g  :

 भारत  के  संविधान  ७५ में भ्रग्रेतर  संशो
 थन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने

 की  शभ्रनूमति  दी  जायें  ब
 x

 भिनाय महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 भारत  के  संविधान  संशोधन करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित करने  की

 अनुमति  दी  जाये ।

 प्रस्ताव
 स्वीकृत

 श्र०  कु०  सेन
 विधायक

 को  पुरःस्थापित  करता  हु

 मूल  wast  में



 २१  १९६२

 भारतोय  प्रतीक  द्वितीय  संशोधन  विधेयक

 मे कौर  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्ाष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  सुभाष
 प्रस्ताव  करता

 भारतीय  प्रगालक  अधिनियम  १९३४  में  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार  किया  जाये  ।

 इस
 विधेयक  में  उन  आयात  उस्तरों  पर  जहां  उसी प्रकार की  वस्तु ग्न ों  के  देशीय  उत्पादन  पर

 उत्पादन शुल्क  लगता  प्रति-शुल्क लगने  की  व्यवस्था  है  ।  हर  बार  वित्त  विधेयक  संसद
 के  समक्ष  जाता

 उस  में  भ्र नेक ों एसे  मद  होते  हैं  जिन  में  भारतीय  प्रफुल्ल  अधिनियम ak
 भारतीय

 सीमा-शुल्क  अधिनियम  के  भ्रन्त्गत
 समायोजन

 करने  पड़ते  tate यह  बड़ा  विस्तृत

 झर  कठिन  तरीका  है  ।
 विधेयक  में  इस  प्रणाली  को

 सरल  गया  है  ak

 शुल्क  लगाना  tater  बना  दिया  गया  है  ।  विधेयक  में  यह  भी व्यवस्था  है  कि  कछ  उन

 वस्तु ग्र ों  पर  जिन पर  गेट  के  अ्न्तगंत  बद्धता्रों के कारण के  कारण  शल्क में  प्रारम्भ  में  कमी  कर  दी  गई

 परन्तु  जो  बद्धताए  अरब  लागू  नहीं  शुल्क  सामान्य  दर  पर  लगाया  जाये  ।  कब  चूंकि

 व्यापार  नीतियां  उदार बना  दी  गई  ate  प्रतिबन्ध  वाली  वस्तुएं  हटाई  जा

 यह  विधायक  भारतीय  प्रफुल्ल  अधिनियम
 में  संशोधन  करके  उन  फालतू  मदों को  हटाता

 a  |

 विधेयक  में  प्रथम  झ्रनुसुची में  गणित  विभिन्न  मदों  की  सुची  के  संशोधन  की  व्यवस्था  भी

 की  गई  है  ताकि  sen  विभिन्न  वस्तु ग्र ों के  भागों  की  तरह  ही  मूल्यांकित कर  के  AK
 प्रथम  अनुसूची में  से  यात्री द्वारा  रखने  निजी  सामान के  तौर  पर  maa  किये  गये

 करणों  को  निजी  सामान  नियम  में  शामिल  करने के  लिये  भाई  सी०  ato  की  मद  संख्या  ७७

 (१)  को  निकाल कर  झ्र धिक  स्पष्ट  और  युक्तियुक्त  बना  दिया  जाये  ।

 जब  देश  में  पदा  की  गई  किसी  वस्तु  पर  उत्पादन-शुल्क  लगता  तो  उसी  तरह  की

 की  गई  वस्तु ग्र ों पर  उतना  प्रति-शुल्क  लगाया  जाता  है  ।  ऐसे  शुल्क  प्रथम  भ्रनुसूची में  उपयुक्त

 संशोधन  कर  के  या  wa में  नई  मदें  श्यामल  कर  के  लगाये  जाते  इसी  तरह  हर  साल  कई

 वस्तुएं  शामिल  करनी  पड़ती  tate  विभिन्न  सुत्र  अपनाने  पड़ते  थे  ।  ऐसा  करने  से  सारा

 नियम  बहुत  पेचीदा  ate  कठिन  होता  था  कौर  व्यापारी  या  सीमा-शुल्क  प्राधिकारी

 इसका  ठीक  निवेदन  नहीं  कर  सकते  थे  ।  यदि  प्रति-शुल्क  लगाने  वाली  वस्तुएं कम  हों

 तो  पहली  अनुसूची में  परिवर्तित  करने की  प्रणाली  संभव  किन्तु  भारत  के  प्रौद्योगिक

 करण  कौर  विदेशी  व्यापार  बढ़ने  बहुत सी  नई  वस्तुएं  वित्त  विधेयक  में  हर  साल

 जोड़ी जा  रही  ।  इसी  तरह  बहत  सी  मदों  में  परिवर्तन  करना  पड़ता  या  पहली

 सूची  में  जोड़ना पड़ता  है  ।  सदन  में  इस  की  चर्चा  की  गई  है  कौर  माननीय  सदस्यों  ने  सरली

 करण  की मांगकी  है  ।  यह  सरलीकरण  ऐसे  किया गया  ह  कि  अधिनियम में  एक  नई  धारा  के

 द्वारा  उन  स्तरों  पर  जहां  उसी  प्रकार  की  वस्तुभ्रों के देशीय के  देशीय  उत्पादन  पर  उत्पादन  शुल्क

 लगता  बराबर  प्रति-दशक  लगाया  जाय  ।  ऐसे  उपबन्ध  के  बाद  पहली  अनुसूची की

 संगत  मदों  में  उपयुक्त  संशोधन  किया  या  उन्हें  हटा  दिया  जायेगा  ।  जेसा  कि  आवश्यकता

 गोवा  वस्तुएं  जिन  पर  अरब  प्रतिपूरक  नहीं  लगता  ऐसे  शुल्कों  से  विमुक्त  किये  जायेंगे
 ।  अधिसूचना के

 द्वारा  स्थिति  पर  समय  समय  पर  पुर्निवचार  किया  जायेगा  |

 oe  ng  a  a  EY

 मूल  प्रंप्रेजी  में



 श  १८८४  )  स़ारताप  प्रफुल्ल  विधेयक

 १९४९  के  संशोधन  अधिनियम  द्वारा  भारतीय  प्रफुल्ल  अघिनियम  में  €  मद्दे  जोड़ी गई

 ताकि  भारत  द्वारा  कोमिन्टांग  फ़िलिपीन्स  कौर  कोलम्बिया  के  साथ  की  गई  प्रफुल्ल

 हिदायतों  क्रियान्वित  किया  जा  सके  ।  अरब  चूंकि  इन  देशों  को  गैट  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं

 भारत के  लिए  रियायती दरें  जारी  रखना  उन  नौ  मदों  के  बारे  में  जरूरी  नहीं

 भारत १९६१  में  भारत a  इन  रियायतों को  वापस  ले  लेने  का  नोटिस  दे  दिया  था  |

 विकास  ae  राजस्व  पुलिदों को  ध्यान  में  रख  कर  उन न वस्तुप्नों पर  शुल्क  वसूल  कर  सकता  है
 ।

 जांच
 के  यह  निर्णय किया  गया  है  कि

 मद  संख्या १४  (११),  २८  (२५),  ¥R(¥),  ५३
 (2)

 शर  ५५२) को  पहली  सुची  से  निकाल  जाये a
 उनके  wea  at  वाली

 वस् तुम् नों को  सामान्य  acl के  जिन  से  वे  मूलतः  सम्बन्धित  वर्गीकृत किया  जाये

 और  उन  पर  इस  समय  लागू  दर  पर  शुल्क  लगाया  जायेगा
 ।

 जहां  तक  कुछ  वस् तुम् नो ंके  भागों के  मूल्यांकन  का  सम्बन्ध  पहली  सुची  के  ्  कुछ

 aerate  या  दोनों पर  एक  जैसा  कर  लगता  यह  प्रथा  पुरानी  साम्राज्यवादी

 सरकार की  निशानी है  अब  यह  विचार  किया गया  हैं  कि  जहां  तक  हो  विभिन्न  मदों  को

 जो
 केवल  वस्तु  से  सम्बन्धित है  प्रौढ़  इसके  भाग  से  संशोधित  कर  के  इस  प्रकार

 कर
 दिया  जाये

 कि  वस्तुएं  शौर  उन  पर  उसी मद  के  अंतगर्त  शुल्क  जाये  ।

 प्रस्तावित  संशोधनों  से  की  परिभाषा  अधिक  स्पष्ट हो
 जायेगी  तौर  इस  से

 मशीन  निर्माण

 उद्योग  को  संरक्षण  मिलेंगी  ak  के  मूल्यांकन के  बारे  में  संदेह दूर  होगा ।

 मद  ७३  के  बारे में  अ्रधिनियम में  उपबन्ध  है  कौर  मुझे इन  पर  बोल  कर  समय  नहीं

 लेना है  ।

 प्रीमियम  के  पहली  सूची  की  मद  ७७  (१)  का  बहुत  दुरुपयोग किया  गया  क्योंकि

 प्रकार  के  उपकरण प्रौढ़  सामान  निजी  सामान  के  रूप  में  लाया  जाता  है  ।  जब  यह  रियायत

 केवल उस  हद  तक  सीमित कर  दी  गई  यह  केवल  उन्हीं  वस्तुयें  पर  दी  जायेगी  जो

 यात्री
 के

 व्यवसाय
 में  प्रयोग के  लिये  हो  ।  यात्री के  मूल्य  सामान

 के  बारे  समुद्र

 सीमा  शुल्क  अधिनियम
 लागू  इसलिये  प्रफुल्ल  अनुसूची में

 से
 मद  ७७(१)  निकाल

 दी
 तौर  सामान  नियमों में  इस  रियायत के  लिये  उपयुक्त  संशोधन  किया  जायेगा  |

 यह  एक  सरल  विधेयक है  कौर  इस  से  भारत के  आधिक  हितों को  लाभ  पहुंचेगा  ।

 पभ्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  |

 fat  प्रभात  कार  :  में  इस  विधेयक का  स्वागत  करता  हूं  क्योंकि  इसका

 अभिप्राय  मामलों  का  सरल  करना  तथा  ऐसी  श्रायात की  हुई  वस्तुयें  पर  प्रतिसंतुलनकारी  शुल्क

 लगाने  का  उपबन्ध  करना  है  जिन  पर  देश  में  निर्मित  होने  पर  उत्पादन  शुल्क  लगता  ऐसा

 करना  देशीय  उत्पादन को  प्रोत्साहित  करने  के  लिये  आवश्यक है  ।

 में  इसलिए  भी
 इस  विधेयक का  स्वागत  करता  हूं  कि  इससे  बहुत  सी  वस्तुयें जिन

 को

 लोग  व्यक्तिगत  सामान  कह  कर  कौर  उन  पर  शुल्क न  दे  विदेशों से  ले  ma  हैं  उन  को  वैसे

 नहीं  ला  सकेंगे  ।
 परन्तु  सामान्य  प्रफुल्ल  नीति  के  विषय  में  मैँ  यह  जानना  चाहूंगा कि  सरकार

 देशीय
 उत्पादन

 को
 भविष्य  में  क्या  परित्राण  देना  चाहती

 मल  wast  में



 &%  भारतीय  प्रफुल्ल  विधेयक  २१  १९६ हे

 प्रभात

 इंजीनिर्यारंग  सम्बन्धी  वस्तु भ्र ों के  बारे  जिन  को  कच्चे  माल  तथा  उत्पादन  शुल्क  जेसी

 में  जानना  चाहूंगा  कि  श्राप  क्या  पग  उठा बहुत  सी  कठिनाइयों  का  सामना
 करना  पड़  रहा  है  |

 रहे  हैं  ।

 मंत्री  महोदय ७२  (४)  की  आर  निर्देश
 कर  रह ेथे  परन्तु  बहुत  कम

 सदस्य
 उसे  समझ  पाये

 होंगे  ।  छोटे  पैमाने पर पर  व्यापार  करने  वाले  साधारण  व्यापारी  के  लिये  यह  समझ  पाना  कठिन

 है  कि  कौन  सी  तैयार  वस्तुयें  प्रफुल्ल  विनियमों के  प्रतीत  art  हैं  ।

 महोदय  पीठासीन

 मामलों  का  जेसा  मंत्री  महोदय  ने  कहा  मेरे  विचार  में  नहीं  gat  ह ै।

 श्री  च्े  शाह
 :  विधेयक में  यह  सब  दिया  gat  है

 ।

 fat  प्रभात  कर  सरल  करने  का  प्रयत्न  तो  किया  गया  है  परन्तु  इसे  इतना  सरल

 होना  चाहिये  कि  एक  साधारण  व्यक्ति  भी  यह  समझ  सके  कि  कौन सी  स्वदेशी  वस्तुयें इन  प्रफुल्ल

 विनियमों के  भ्रन्तगंत  art  हैं  ।

 इन  शब्दों के  साथ  मे  इन  परिवर्तनों का  स्वागत  करता  हूं  ।

 fot  नरेन्द्र  सिह  सहारा  )
 :  उपाध्यक्ष  मुझ  प्रसन्नता  है  कि  यह  विधेयक

 इस  सत्र  में  लाया  गया  है  ।  भारतीय  प्रफुल्ल की  प्रंग्रेजी  शासन  के  काल  में  भी  की

 हं
 थी  परन्तु  आहिस्ता  आ्राहिस्ता  हम  सीख  रहे  हैं  प्रफुल्ल  विनियमों  में  भी  हम  सुधार  कर  रहे

 |

 डा०  नाम  श्री  at  )  :  सुधार किस  गति  से  लाया जा  रहा  है  ?

 पत्री  नरेंद्र  सिंह  महिला
 :

 में  कुछ  सुझाव  देना  चाहता  हूं  ।  एक  व्यक्तिगत  सामान

 के  विषय में  यात्री  विदेशों से  कैमरे  तथा  व्यक्तिगत  सामान

 कह  कर  लाते  परन्तु  उन  को  बाजार  में  बेच  देते हैं  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  जैसे  विदेशों

 से  लाई  गई  मोटर  कारों  के  बे  चने  पर  कुछ  प्रतिबन्ध  हैं  वैसे  aa  aes  के  विषय  में  भी  होना

 चाहिये
 ।

 मुझे  at  है  कि  भारत में  निमित  वस्तुयें  भी  प्रशुल्क-झ्रनुसूची में  सम्मिलित हैं  ।
 में  एक  स्पष्टीकरण  चाहता हुं  |  जो  साईकिल  भारत  से  बाहर  भेजी  जाती

 हैं  यदि  उन्हे ंही  कोई  बाहर  का  व्यक्ति या  कोई  भारतीय  राष्ट्र  यहां  लाये  तो  उन  का  क्या

 होगा  ।

 एक  बार  फिर  इस
 सीधे

 यक  का  cag  करते  यह  सुझाव  देता  हूं  कि  सिगरेट

 लाइटर
 जो

 वस्तुयें  बाहर  से  लाई  जाती  हैं  उन  पर  कड़ा  प्रतिबन्ध  लगना  चाहिये  ।

 श्री  श्यामलाल  सर्राफ  तथा  विधेयक का  सेन करते  हुये  में

 mre  विचार  ae  सम्मुख  रखता  हूं
 |

 मल  अंग्रेजी  में



 च्
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 विधेयक

 यह  हर्ष का  विषय  है  कि  जहां
 तक  देशीय  वस्तुझ्नों का  सम्बन्ध

 इस
 बिल  से  विदित

 कि  हम  काफी  प्रगति कर  रहे  हैं
 ।

 बढ़ती हुई  माल
 की  खपत  इस

 बात
 की  योजक  है  कि  हमारी  जनता  की  aries  स्थिति

 अच्छी हो  रही  है  |

 विधेयक  के  दूसरे  पक्ष  पर  जाते  मुझे  हर्ष  है  कि  यह  सरकार  कौर  विशेषतया  वाणिज्य

 तथा
 उद्योग  मंत्रालय  देशीय  उद्योगों को  प्रोत्साहन  तथा  संरक्षण  देने  के  मामले  में  परदेस  तत्पर  रहा

 है  ।

 qa  प्रसन्नता है  कि  राजस्व  प्राप्त  करने का  एक  करो  साधन  ढूढ  लिया गया  है  ।  कुछ

 वस्तु ग्र ो ंके  भ्रायात के के  बारे  में  हम  उन्हीं  वस्तुओं पर  शुल्क  लगा  रहे  थे  जिन  का  सुझाव  प्रफुल्ल

 आयोग ने  दिया था  ।  इन  की  तुलना जब  हम  देश  में
 निर्मित  वस्तु ग्न ों से

 करते
 हैं  जिन  पर  उत्पादन

 शुल्क  लगता  है  तो  हम  देखते  हैं
 कि

 इन  में  घाटा  रहता  है
 |  मुझे  हम  है  कि  इस  विधेयक  के  जरिये

 इस  बात  पर  ध्यान  दिया जा  रहा

 कुछ  जो  व्यक्तिगत  सामान कह  कर  लाई  जाती  हैं  उन  पर  जो  प्रतिबन्ध  लगाया
 जा

 रहा  है  मुझे  इस  से  संतोष  इससे  जो  राज  कोष  को  घाटा  होता  था  वह  नहीं

 होगा

 कुछ  देशों  जो  हमारे  साथ  किये  गये  रायात-निर्यात  सम्बन्धी करारों  को  पूरा  नहीं

 कर  सके  करार
 के  अनुसार दी  जाने  वाली  छूटें  बन्द  कर  दी  मुझे  हम  है  क्योंकि  इस  से

 हमारा  राजस्व  बढ़ेगा
 |

 कुछ  जिन  की  आवश्यकता  घरेलू  झादि  में  पड़ती
 के  बारे

 में  हम  श्रात्मनिभर  नही ंहैं  इसलिये मैं  चाहूंगा कि  मंत्री  महोदय  बतायें
 कि

 ऐसे  रोज़ेदारों पर
 सीमा

 शुल्क  नहीं  लगाया गया  है  ।

 सरलीकरण के  बारे  में  श्री  प्रभातकार  ने  भो  कहा  हैं  ।  में  यह  चाहूंगा  कि  विनियमों  तथा

 उपबन्धों  को  इतने  सरल  रूप  में  लाया  जाये  कि  साधारण  से  साधारण  व्या

 तात्या  को  समझ  सके  प्रौढ़  उन  से  लाभ  उठा  सके  |

 तरन्त  में  इस  विधेयक का  स्वागत  करते  यह  फिर  कहना  चाहता  हूं  कि  उन
 औजारों

 पर  सीमा  शुल्क  न  लगाया  जाय  जिन  की  हमारे  देश  के  विकास के  लिये  आवश्यकता है

 श्री  बि दन चन्द्र  सेठ  उपाध्यक्ष  इस  बिल  के  सम्बन्ध  में  सब  से  पहले

 यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि
 मं

 इसका  स्वागत  करता हूं  कारण  कि  हमारे देश  में

 प्रोडक्शन
 को

 एनकरेज  करना  बहुत  महत्वपूर्ण  आवश्यकता  है
 ।

 परन्तु  में  एक  चीज  की  कौर  oracle  मिनिस्टर  महोदय का  ध्यान  दिलाना  चाहता

 gt  बहुत  सी  चीजें  जो  कि  देश  में  बन  सकती  हैं  वे  ars  बाहर  से  art  हैं  ।  हम  कागजों

 में  कौर  अ्रखबारों  में
 तो  ऐसी  बहुत

 सी
 चीजें  छपते  देखते  हैं  कि  जिनसे  पता  चलता  हैकि

 गवर्नमेंट  इन  चीजों  का  देश  में  बनना  एनकरेज  करना  चाहती  है  ।  लेकिन जब  श्राप

 प्रैक्टिकल  फील्ड  में  जाएं  तो  प्रतीत  होता  है  कि  गवर्नमेंट इन  चीजों  की  तरफ  से  उदासीन

 है
 ।

 में  प्रादरणीय  मिनिस्टर  महोदय का  ध्यान  इस  तरफ  दिलाना  चाहता हूं  कि  बहुत सी

 ऐसी  चीजे ंहैं
 जोकि  देश  में  बन  सकती  हैं  मगर  वे  विदेशों  से  भरा  eve  इस  तरफ  सरकार
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 बि धन चन्द्र  सेठ ]

 का  ध्यान  नहीं  जाता  कि  उन  चीजों  को  देश  में  बनाने  के  लिए  लोगों  को  एन करेज

 किया  जाए  ।

 अन्य  कई  मित्रों  ने  कहा  है  कि  कई  चीजें  जो  यहां  बन  सकती  राज  बाहर  से  या

 रही  में  सरकार  को  बताना  चाहता  हूं  कि  art  लोगों  के  wee  एक  भावना  है
 कि

 जहां  तक  हमारी  तिजारत  का  सम्बन्ध  हम  किसी  भी  देश  पर  निभा  न  लेकिन  खेद

 हे  कि  बहुत  सी  चीजें  जो  कि  देश  में  बनायी  जा  सकती  हैं  उनको  एनकरेजमेंट  नहीं

 जसा  कि  काणजों  में  छापा  जाता  है  ।  मगर  ग्राम  कागजों  में  देखें  तो  प्राकार  मालूम  होगा

 कि  इस  दिशा  में  बड़ा  काम  हो  रहा  लेकिन  अगर  श्राप  वास्तव  में  जा  कर  देखें  तो

 विभागों  के  अधिकारियों  को  पता  नहीं  ae  हर  प्रश्न  एक  विभाग  से  दूसरे  विभाग  को

 जानकारी के  लिए  भेजा  जाता  है  ।  इसलिये  में  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  इस  तरफ  दिलाना

 चाहता  हुं  कि  उनको  श्रावक  कदम  उठाना  इस  बिल
 के  मूल  में  जो  भावना है  उसका

 म  स्वागत करता  हू  |

 mat  wer  यह  जो  चीजें  देश  में  बन  सकती  वे  विलायत से  ग्रा  रही  हैं  ।

 ame  पास  ऐसा  विभाग  होना  चाहिए  जो  यह  देखे  कि  जिन  चीजों  को  बनाने  के  लिये

 कच्चा  माल  हमारे  देवा  में  उपलब्ध  है  उनको  यहां  बनाने  के  लिए  एनकरेजमेंट  दिया  जाये

 शौर  जो  थोड़ी  सी  चीजें  बाहर  से  मंगाना  आवश्यक  हो  मंगाकर  उन  चीजों  का

 उत्पादन  देश  के  ही  कराया  जाए  ।

 इन  दादों के  प्रौढ़  इस  भावना  को  मंत्री  महोदय  के  सामने  रखते  हुए  में  इस

 बिल  का  स्वागत  करता  हूं  ।

 fat  सोनावने  देशीय  उत्पादों  की  किस्म  ait  मूल्य  के  लिये  भारतीय

 के  हितों  को  संरक्षण  नहीं  दिया  जा  रहा  संरक्षण  दिये  जाने  के  बावजूद

 भी
 हमारी  कुछ  वस्तु मों  के  किस्म  में  सुधार  नहीं  हुआ

 है  ।
 सरकार  ने  प्रश्न  के  उस  पहलू

 पर  उचित  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।  प्रफुल्ल  आयोग  को  शुल्क  लगाने  के  प्रश्न  की  जांच  करते

 समय  इन  बातों  को  ध्यान  में  चाहिये  ।  में  अनुभव  करता  हू ंकि  उपभोक्ताओं  पर  भार

 नहीं  पड़ता  चाहिये  और  देशी  उत्पादों  का  मूल्य  आयात  वस्तु ग्र ों  के  मूल्यों  से  कम  होने

 चाहिय े।

 इन  शब्दों  के  साथ  मे  विधायक  का  समथन  करता  हूं  ।

 श्री  बड़े  उपाध्यक्ष  इंडियन  भ्रमेंडमेंट  )  बिल  जो

 सदन
 में  लाया  गया  है  उस  मं  स्वागत  करता  लेकिन  साथ ही  साथ  मेरी  मिनिस्टर

 महोदय से  विनती  है  शौर  यहीं  पहले  जब  एक  श्रमेंडमेंट  बिल  arn  था  तब  भी  में  ने  निवेदन

 किया  था  ।  वेल्स  इसलिये  रखी  जाती  हैं  ताकि  भ्र पनी  इंडस्ट्रीज  को  प्रोटेक्शन

 दिया  जा  सके  ot  मंशा  यह  रहती  है  कि  shes  गैस  हमारी  चाइल्ड  इंडस्ट्रीज  के  गुड्स

 से  कम्पीट न  कर  में  ने  पहले  il  इसी  हाउस  में  ae.  था  कि  हालांकि ata  बीच  रिंग्स

 की  दंड
 sel

 को  हमने  १०  साल  का  प्रोटेक्शन  दिया  लेकिन  तो  भी  हमारी  इंडस्ट्री  अच्छे  किस्म
 क  अ  अ

 मूल  ग्रेजी  में
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 की  ata  बियरिग्ज  तैयार  नहीं  कर  सकीं  तौर  क्लिोसकर  कम्पनी  ने  उस  के  खिलाफ  शिकायत

 की  थी  कि  यहां  की  बनी  ata  बियरारिंग्ज  झा वाज  करती  हैं  ate  गरम  हो  जाती  हैं  ।

 उन
 के  उत्पादन  में  कुछ  सुधार  नहीं  gar  है

 |

 इसी  प्रकार  से  इलेक्ट्रिक स्विचेज  के  बारे  में  भी  मेंने  देखा  है  कि  यहां  के  बनें

 इलेक्ट्रिक  fata  att  इम्पोर्टेड  वंस  में  बहुत  we  रहता  है  ।  इस  के  सम्बन्ध  में  वासन  को

 लक्ष्य  रखना  चाहिए  कि  यहां  की  बनी  चीजें  अच्छी  हों  कौर  वे  इम्पोर्टेड  गड्ढे  से  कम्पीट

 कर  टैरिफ  वेल्स  देव  की  नई  इंडस्ट्रीज  को  प्रोटेक्शन  देने  के  लिए  इस्टैबलिश  की  जाती

 हैं  ar  यह  ठीक  भी  है  कि  हमारी  देशी  इंडस्ट्रीज  ak  नये  खुलने  वाले  कारखानों  को  सरकार

 प्रोत्साहन  दे  लेकिन  उसके  साथ ही  इस  बात  की  भी  सरकार  को  निगरानी  रखनी  चाहिए

 कि  वे  wear  माल  तैयार  करें  ak  ऐसा  नहों  कि  कायम  देशी  माल  न  ले  कर  इम्पोर्टेड

 चीजें  लेना  ही  पसन्द  करे  ।  देखा  यह  जाता  है  कि  इम्पोर्टेड गुड्स  हालांकि  टैक्स  की  वजह

 से  महंग  पड़ते  हैं  लेकिन  तो  भी  लोग  उन्हीं  को  लेना  पसन्द  करते  हैं  ।  wa  कुछ  चीजें  ऐसी

 हैं  जैसेकि  रिस्ट  वाचेज  के  पुर्जे  वगैरह  उनको  इम्पोर्ट  करना ही  पड़ता  यहां  उनका  उत्पादन

 नहीं हो  सकता  है  ।  उन  के  लिए  यहां  एक्साइज  ड्यूटी  तौर  इम्पोर्ट  ड्यूटी  लगाई  जाती
 है

 ।

 देश  में  सुरंग  मशीन  कौर  रिस्ट  वाचेज  के  लिए  सरकार  ने  नये  कारखाने  स्थापित  किये हैं

 लेकिन  जैसा  मे ंने  बतलाया  हालांकि  इम्पोर्टेड  चीजें  महंगी  पड़ती  हैं  तो  भी  लोग  देश  में  बनी

 चीजों  के  मुकाबले  बाहर  की  चीजों  को  लेना  पसन्द  करते  हैं  क्योंकि  ag  weal बनी  होती

 यहां  के  बने  ata  बिर्यारग्ज  गैस  कौर  इलेक्ट्रिक  स्विचेज  को  यहां  के  लोग  लेना  पसन्द

 नहीं  में  ने  इस  कौर  मंत्री  महोदय  का  ध्यान
 भी

 arta  किया
 में

 चाहूंगा

 कि  शासन  इधर  ध्यान  दे  कौर  इस  बात  को  देखें  कि  इंडस्ट्रीज  जो  अनुचित  फायदा  उठाती

 हैं  वे  न  उठा  सकें  कौर  अच्छी  क्वालिटी  का  सामान  वे  बनायें  ताकि  कंज्यूमर्स  देश  में  बनी

 वस्तुभ्रों को को  art  उपभोकक्‍्ताग्रों  को  जो  ज्यादा  महंगी  खोजें  मिलती  हैं  उस  के  बारे  में

 भी  सरकार  ध्यान  दे  शर  weet  चीजें  मुनासिब  दाम  पर  उपभोक्ताओं  को  सुलभ  कराने  की

 समुचित  व्यवस्था
 करे

 ।  कारखानेदार केवल  प्राफिट
 की  तरफ  देखते हैं  प्रौढ़  प्रोडक्शन

 ठीक  होता  है  या  नहीं  होता  है  उसकी  तरफ  ध्यान  नहीं  देते  हैं  जिसके  कि  कारण  क्वालिटी

 सफर  करती  है  ।  प्रशासनिक  कर्मचारी  जिन  पर  कि  इस  काम  की  देखरेख  करने  की

 दारी  है  वे  ara  कत्तव्य  ठीक  से  नहीं  निभाते  हैं  प्रौढ़  देखा  यह  जाता  है  कि  जहां  उनकी

 सुपारी  wife  से  west  खातिर  हो  जाती  है  वहां  के  लिए  eas कर  देते  हैं

 कि  इस  इंडस्ट्री  को  टेरिफ  प्रोटेक्शन  मिलना  चाहिए  था  ।  उनका  समय  बढ़ना  चाहिये  था ।

 मंत्री  महोदय  को  इन  बातों  की  तरफ  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 जहां तक  इस  बिल  के  उद्देश्यों  सम्बन्ध है  वे  भ्रच्छे  बिल  में  थोड़ी सी

 क्लीनिक्ल  मिस्टेक  है  ।  पेज  २  पर  एमेंडमेंट  श्र  फस्ट  शेड्यूल  के  नम्बर ६  में  जहां

 wherever  they  occur  shall  becommitted  लिखा  है  के  स्थान

 पर  श्रोमिटेंड होना  चाहिए  ।  इतनी  ही  क्लासिकल  मिस्टेक  है  att  ae  जो fred  डेविल

 है  इसे  दुरस्त  होना  बाकी  जहां  तक  इस  बिल  के  उद्देश्यों  का  ताल्लुक  है  वे  सराहनीय

 aye  स्वागत  योग्य  हैं  प्रौढ़  इस  से  यहां  के  देशी  कारखानों  को  इनकरेजमेंट  मिलेगा  ।  में

 उनका  करता  ।

 इस  के  साथ  ही  में
 फिर  कहना  चाहता  हूं  कि  शासन  को  इस  जोर  देखना  चाहिए

 कि  यहा ंके  कारखानेदार  अच्छी  क्वालिटी  की  ate  रीजनेबुल  रेट  पर  चीजें
 बनाते  हैं  या
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 नहीं  क्योंकि  ऐसा  होने  से  ही  उपभोक्ता  इम्पोर्टेड  चीजें  न  लेकर  देशी  चीजें  लेंगे  we  इस

 के  लिए  उनको  ज्यादा  कीमत  देने  की  जरूरत  नहों  पड़ेगी  ।  इन  चंद  शब्दों  के  साथ  में  इस

 बिल  का  स्वागत  व  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  अब्दुल  वहीद  शिकायतें  आई  हैं  कि  हमारे  सीमा  शुल्क  तमंचा ग

 विदेशियों  के  साथ  जोकि  भारत  में  आते  हैं  बहुत  कड़ा  बर्ताव  करते  इस  से  पटन  कौर

 व्यापारियों  के  at  पर  अच्छा  प्रभाव  नहीं  पड़ता  है  ।  ऐसे  लोगो ंके  साथ  वसा  बर्ताव  होना

 चाहिये  जैसा  कि  अन्य  देशों  में  किया  जाता  हैं  ।  सीमा  शुल्क  प्राधिकारियों  को  इस  सम्बन्ध  में

 निदेश  दे  दिये  जाने  चाहिये  |

 a

 tat  nag  में  माननीय  सदस्यों  का  शायरी  हू ंकि  उन्होंने  इस  विधेयक  का

 हार्दिक  anda  किया हैं
 are  सरकार  के  प्रक्रिया  को

 सरल
 बनाने  के

 प्रयत्नों
 का  स्वागत

 किया है  ।

 श्री  नरेन्द्र  faa  महिला  ने  यात्रियों  द्वारा
 ७

 टाइपराइटर  शादी  हर सपन

 सामान  के  रूप  में  लें  खाने  का  उल्लेख  किया  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  ,  कुछ  समय  से  काफी  छट

 दी  गई  है  जिस  के  कारण  इसका  दुरुपयोग  होता  रहा  ह  ।  इसलिए  नियमों  को  समय  समय

 पर  कड़ा  किया  जाता  रहा  विधेयक  में  इस  बात  का  प्रयत्न  किया  गया  है  कि  व्यावसायिक

 लोगों  पर  भी  यह  लागू  ताकि  अपने  इस्तेमाल  की  निजी  वस्तुप्नों  के  नाम  परवे  अन्य

 वस्तुएं  न  ले
 मोटर  कार  कौर

 केमरे
 को

 निजी  वस्तुएं  नहीं  किया  जा  सकता

 आयात  की  हुई  tat  वस्तु ग्र ों  के  देशी  मुख्य  कौर  अ्रन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  में  बहुत  अ्रन्तर  होता

 जिस  से  विदेशी  पर्यटकों  द्वारा  इन  को  बेचे  जाने  से  बहुत सी
 विदेशी  मुद्रा  की  हानि  होती है

 इसलिए  ऐसे  ग्रा यात  को  रोकने  का  प्रयत्न  किया  गया  है  ।  जब  तक  नियम  स्पष्ट  नहों  यह

 यह  aga  कठिन हो
 जाता  हँ  |

 पची  ata  fag  महिला  यदि  वह  व्यक्ति जो  ये  चीजें  भारत  में  ले  भ्राता  उन्हें  पुनः

 न  बेचने की  गारन्टी  पांच  या  १०  वर्ष  तो  नियम ढीले  किये  जा  सकते हैं  ।

 foal  मदुराई  इस  प्रकार  के  प्रतिबन्ध  से  पर्याप्त  संरक्षण  नहीं  क्योंकि

 भारत  arr  वाले  व्यक्तियों  की  संख्या  बहुत  अधिक  होती  sate  वे  बहुत  सा  सामान  पते  निजी

 सामान के  रूप  में  यहां ला  सकते हैं  at  विदेशी  वश्तुग्रों  के कारण  देश  उत्पादों  पर  बहुत

 फिर  भी  हम  ने  खयाल  रखा  है  कि  व्यवसायों को  उन  की  झावइ्यकताग्रों के कूल  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 सम्बन्ध में  पूरा  पूरा  संरक्षण  दिया  इसलिये  कौर  स्पष्टीकरण कर  दिया  गया  है  ।

 श्री  बड़े  ने  विधेयक के  उद्देश्य को  ठीक  तरह  समझा  नहीं है  ।  इसका  उद्देश्य  भारतीय

 उत्पाद  की  किस्म  या  कार्येक्षमता  को  बढ़ाना  नहीं  है  किन्तु  चूंकि  यह  मामला  उठा  दिया  गया

 इस  लिये  में  फिर  दुहराना  चाहता  हूं  कि  सामान्य  रूप  से  भारतीय  उत्पाद  की  किस्म  विश्व  के  अन्य

 उत्पादों  से  कम  नहीं  होती  :  यह  में  इसलिये  नहीं  कह  रहा  कि  हमें  अपने  देश  के  उत्पादन  पर

 सर्वे  है  बल्कि  इस  लिये कि  मुझे  इन  का  प्राविधिक  ज्ञात है  ।

 fat  सोनावने  मेंने  भारतीय  उत्पादों  की  किस्म  के  बारे  में  कुछ  नहों  कहा  था  ।  किन्तु  |

 कुछ  ऐसी  चीजें  बनाई  गई  जो  स्तर  तक  नहीं  पहुंच  सकती  ।  कुछ  वस्तु ग्र ों  के
 लिये  उपभोक्ता  |

 को
 afr  मूल्य

 देना  पड़ता  है

 क  कम
 मूल  a  ग्रेजी  में
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 श्री  सुभाष  दाह  :  में  मानता  हूं  कि  कुछ  मामले  ऐसे  भी  होंगे  किन्तु  सामान्य रूप  से  हमारा

 माल
 eat  किस्म

 का  होता है
 ।'

 में  झपने  ज्ञान  से  कह  सकता  हूं  कि  ये  माल  कौर  जो  हज़ारों
 की  संध्या में  विश्व की  मंडियों  में  मांग  पैदा  कर  रहे  हैं  ।  प्रफुल्ल  झ्रायोग को  भारतीय  स्तरों

 के  अनुसार  भारतीय  उत्पादों  की  किस्म  बनाये  रखने  कौर  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  तरीके  पर  किसी  परीक्षण

 करने का  प्रभार  सौंपा  गया  चाल  वर्ष  में  सरकार एक  किस्म  नियन्त्रण और  नो-भरण  पूर्वे

 निरीक्षण  विधेयक  प्रस्तुत  करेगी  जिसके  अन्तर्गत  पांच  वर्ष  की  wafer  में  अधिकतर  भारतीय  उत्पाद

 पर  ward  किस्म  नियन्त्रण  शौर  नौ-भरण  qq  निरीक्षण  लागू हो  जायेगा  ।

 में  श्री  सर्राफ़  को  बताना  चाहुंगा  कि  यह  सरलीकरण  शीघ्र  से  शीघ्र  लाये  mat  |  इस

 विधेयक के  द्वारा  भारतीय  cas  का  क्राम  ५०  प्रतिशत कम  हो  जायगा  ।  मुझे  are सदन

 ने  इस  प्रयत्न  सामान्य रूप  से  समर्थन  किया  है  |

 श्री  नरेन्द्र  सिह  महिला  :  में  उन  भारतीय  वत्तुग्नों  के  बारे  में  स्पष्टीकरण  चाहूंगा

 जो निर्यात  कर के  रायात कर  दी  जाती  हैं  ।

 श्री  सुभाष  शाह  ऐसी  वस्तुएं  बहुत कम  ह्  हमारे  निर्यात
 ४

 या  ५  करोड़  रुपये
 के  हैं  प्रौढ़  हमारी एक  प्रक्रिया है  जिसके  अनुसार  ऐसे  मामलों  को  निपटाया  जा  सकता  हो

 सकता  है  कि  मिश्र  या  ईराक  को  भेजी  गई  भारी  मशीनरी  पुर्जों  की  मरम्मत

 के  लिये  वापस  कराई  हों
 ।  ऐसे  मामलों  को  विमुक्ति

 दी
 जाती  है  कौर  उन  पर  आयात या  निर्यात

 विनियम  लागू  नहीं  होते  ।  ऐसी  सतुआ  पर  जो  भारत  में  निर्मित  हों  शर  जिनकी भारत  में

 विदेशी  बिक्रेताओों  के  लिये  मरम्मत  की  जाय  या  जिन्हें  फिर  से  बनाया  जाय  श्र  फिर  उन्हीं

 स्थानों को  पु नर निर्यात  कर
 दिया  न  आयात  शुल्क  लगता  न  निर्यात  शुल्क  |

 महोदय
 :  प्रश्न यह  है

 भारतीय  प्रफुल्ल  १९३४  में  श्रप्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 पर  बिचार  किया  जायें  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 प्रदान  यह  है  :

 खंड  २,  ३  श्र ४  विधेयक का  अरग  बनें  |’

 खंड  २  ब्र  ३  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 खंड  :  नाम  शौर  )

 संशोधन  किये  गये

 १,  पंक्ति  ी  में  से  निकाल  दिया  जाये  (2)

 १,  पंक्ति  ४,  के  स्थान पर  रख  दिया  जाये  (2)

 मनुभाई

 उपाध्यक्ष  महोदय :  धन  यह  है  :

 खंड  १,  संगों
 परि
 गीत  रुप  में  विधेयक  का  at  ५ 1 बन

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 मूल  wast  में
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 खंड  १,  संबोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 ग्र घि नियमन  सुत्र  श्रोता  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 श्री  मनु भाई  शाह
 :  में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 विधेयक  को  संशोधित  रूप  में  पारित  किया  जायें  ी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ma  यह  है  :

 विधेयक  को  संशोधित  रूप  में  पारित  किया  जाय  15.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 तोक  प्रतिनिधित्व  FERR

 विधि  मंत्री  to  Fo  में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि

 प्रतिनिधित्व  ReXo  में  भ्रम्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार  किया  जाये  13.0
 ५

 यह  एक  बहुत  औपचारिक  विधेयक  है  जिसकी  आवश्यकता  विभिन्न  राज्यों  में  स्थानीय

 प्राधिकारों  के  पुनर्गठन  कौर  पंचायत  अ्रधिनियम  पारित  किये  जाने  के  कारण  पड़ी  है  ।  जिला

 बोर्डों  श्र  स्थानीय  बोर्डों  के  कृत्य  नये  प्राधिकारों  ने  लिये  हैं  ।  संविधान  के  उ अन्तगत  यह

 व्यवस्था  हूँ  कि  उच्च  सदन  के  स्थानों  के  लिये  एक  तिहाई  निर्वाचक गण  स्थानीय  प्राधिकारों  के

 होते  हैं  att  aa  तक  हमने  उन  ही  स्थानीय  प्राधिकारों  को  सम्मिलित  किया है  सम्बन्धित

 राज्य  सरकारों  ने  सिफारिश  की  है  ।  पिछने  अ्रघिनियम  के  पारित  हो  जाने  के  स्थानीय

 प्राधिकारों  का  पुनर्गठन  होने  हमें  महाराष्ट्र  प्रौढ़  उत्तर  प्रदेश  से  सिफ़ारिशें  कौर

 आंध्र  प्रदेश  श्र  बिहार  से  प्रार्थनायें  प्राप्त  हुई  हैं  कि  अ्रनुसूचियों  का  पुरगरगंदन  किया  इसी

 कारण  उनमंत्री  ने  संशोधन  संख्या  १  की  सूचना  दी  है  कौर  झ्रानुषांगिक  संशोधनों  को  संख्या  २,

 ३  श्र  ६  होगी  |

 मेरे  विचार  में  इस  विधेयक  के  उद्देश्यों  को  स्पष्ट  करना  झ्रावश्यक  नहीं है  ।

 महाराष्ट्र  सम्बन्ध  हमने  यह  प्रस्ताव किया  हैं
 कि

 पुरानी  भ्रनुसूचियों की  बजाये  हम  केवल
 नगर  पालिकाएं  ,  छावनी  नगर  समितियां  are  जिला  परिषद्‌  रखे  ।

 मद्रास  के  बारे  पुरानी  भ्रनुसुची  की  मद  (४)  के  श्रेणी  १  पंचायतों के  स्थान  पर  हम

 केवल  मद्रास  पंचायत  १९५८  के  भ्रन्तगंत  अधिसूचित  नगर  अर्थात्‌  के

 पंचायतें  जिनकी  जनसंख्या  पांच  हजार  से  कम  नहीं  कौर  वार्षिक  अय  १०  हजार  रूपये  से  कम  न

 रखी  जायेंगी  ।  mist  प्रदेश  के  लिये  भी  ऐसा  उपबन्ध  किया  गया  एक  dates के

 द्वारा  |

 avrat  ofuafaa उत्तर  प्रदेश में  क्षेत्र  समि  tad!  ASU  ots!  AAT  क्षेत्र  समितियों  का  काय  संभाल  रही

 हूं  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 बिना  के  बारे में  एक  संशोधन के  द्वारा  ऐसा  ही  किया  जा  रहा है  i  भ्र धि सूचित

 क्षेत्र  समितियों  के  बाद  हम  जिला  परिषद्‌  ate  पंचायत  समितियां  रख
 रहे  जिन्होंने  वहां पर

 विभिन्  स्थानीय  प्राधिकारी  का  काम  संभाल  लिया है  ।

 श्री  पाटिल ने  अपने  ana  dears के  द्वारा यह  सुझाव  दिया है  कि  जिला  परिषद्‌

 के  बाद  समितियों को  शामिल  करते  ये  शब्द जोड़  दिये  जाये ं।  उनका यह  सुझाव

 भी  है  कि  हम  पृष्ठ  २,  पंक्ति र  में  म्रधिसूचित  क्षेत्र  समितियों को  मद  ५  के  रूप में  जिला  नष्

 के  बाद  रखें  ।  हकीकत  श्री  जवान से  इस  के  बारे  में  पूठ  था  ।  उनका  कहना है  कि  समितियांਂ

 ax  रखना  बिलकूल  श्रावस्ती  नहीं  है  भर  जैसा  कि  महाराष्ट्र  सरकार  ने  हमें  लिखा  वे  शब्द

 पर्याप्त  जो  कि  विधेयक  के  खंड २  में  रखें गये  हैं  ।
 अजोत

 छावनी
 नगर

 जिला  परिषद  ।  जिला  परिषदें  सब  स्थानीय  प्राधिकारों  का  प्रतिनिधित्व  करती  मझे

 झगा  है  माननीय  सदस्य  इस  स्पष्टीकरण  के  बाद  संशोधन  पर  आग्रह  नहीं  करेंगे  |

 महोदय  :
 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  |

 भी  सिहासन  सिंह  उपाध्यक्ष  यह  जो  अमेंडिग  बिल  रखा  गगरा  है

 जैसा  at  माननीय  मंत्री  जी  ने  कहा  बड़ा  ही  फार्मल  सा  लेकिन में  समझता हं  कि  इससे

 आप  चुनाव पर  काफ़ी  बोझा  डालने जा  रहे  हैं  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  अपर  हासिल के  लियें

 जो  इलेक्टोरल  कालेज  लोकल  बाडीज़  उन  लोकल  बॉडीज़  में  arg  नई  लोकल  बॉडीज़

 को  जोड़ने  जा  रहे  हैं  ।  जो  टाउन  कमेटी  या  क्षेत्र  समिति  बनी  उनको  भी  जोड़ने  जा  रहे

 हैं  |  उत्तर  प्रदेश  में  जिला  परिषदें  प्रेरित  जिला  परिषदें हैं  ae  अरब  हर  एक  ब्लाक  में

 क्षेत्रीय  समितियां  भी  बन  गई  gi  उन  ब्लॉक्स  में  चालीस  से  ले  कर  पचास  तक  मेम्बर  हो  गए

 हैं  ।  उत्तर  प्रदेश  में  गोरखपुर में  ३१  ब्लाक  हैं  कौर  हर  एक  में  तीस  से  लेकर  चालीस तंक  मेम्बर

 उनको  भी  माप  इसके  अन्दर  ला  रहे  हैं  ।  मेरा  कहना  यह  है  कि  जो  क्षेत्रीय  समिति  होती  है

 उसका  प्रतिनिधित्व  जिला  परिषद  में  होता है  ।  हर  एक  क्षेत्रीय  समिति  का

 सभापति  तथा  एक  चुना  ear  यक्ति  ज़ि ला परिषद  में  आता  है  ate  इस  तरह  से  ज़िला  परिषद्‌

 रूरल  एरियाज  का  काफी  प्रतिनिधित्व  करती  है  ।  कभी  तक  तो  ज़िला  परिषद  को  ही  रखा  गया

 था  लेकिन  wa  art  क्षेत्रीय  समिति  को  भी  जोड़  रहे  इसका  नतीजा  यह  होगा  कि  भारत

 बहुत  ज्यादा  बढ़  जाएगा प्यार  जो  मेम्बर  लोकल  बॉडीज़ से  खड़ा  होगा  उसके  लिए  एक  श्रोत

 हो  लेकिन  फायदा  कोई  विशेष  नहों  होगा  |  उत्तर  प्रदेश  में  पहले  से  ही  जिला  परिषदें

 ग्रंत रिम  जिला  परिषदें  टाउन  एरिया  कमेटीज  नोटिफाई  एरिया  कमेटीज  हैं  तथा

 दूसरी  संस्थान  हैं  जो  कि  अ्रपर  हाउस  के  लिये  मेम्बर  का  चुनाव  करती  हैं  कौर  उनके  होते  हुए

 भी  क्षेत्रीय  समिति को  इस  में  शामिल कर  इसमें  क्या  फायदा  सोचा  गया  मेरी  समझ

 में  नहीं  ग्राया है  1

 अभी  माननीय  मंत्री जी  ने  श्री  डी  ०  एस०  पाटिल  की  एमेंडमेंट  के  बारे  में  कहा  है  कि  पंचायत

 समिति  ax  नोटिफाइड  एरिया  कमेटी  को  इस  में  अलग  से  शामिल  करना  ठीक  नहीं  है  क्योंकि

 वे  वहां  at.  जो  जिला  समिती  उन  में  ar  जाती  sate  इस  वास्ते  अलग  से  उनको  रखने  की

 जरूरत  नहीं  है  ।  इसी
 आधार  पर  में  कहना  चाहता  हूं  कि  क्षेत्रीय  समिति  का  भी  प्रतिनिधित्व

 जिला  परिषद्‌  में  हो  जाता  है  ae  उनको  इस  में  अलग  से  न  रखा  जाए  तो  कोई  नुक्सान  वाली

 बात  नहीं  होती  ।

 मूल  जज  में
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 सिहासन

 म  समझता ह  कि  इस  एमेंडेंग  बिल  से  कुछ  लाभ  नहीं  होने  वाला  उल्टे  लोगों  पर

 बोझा  ही  पड़ने  वाला  है  ।  इससे तो  उन  लोगों  में  जौ  लोकल  नाडीज़ की  कांस्टिट्यूएंसी से  खड़े

 चाहते  डर  ही  पैदा  बनिस्बत  उस  व्यक्ति  के  जो  कि  किसी  दूसरे  क्षेत्र  से  एम  एल०  To

 बनने  के  लिये  खड़ा  होगा  |  में  चाहता  हूं  कि  श्राप  इस  पर  विचार  कर  लें  ।  अभी  क्षेत्रीय  समिति

 के  चुनाव के  बाद  बहुत  से  मुकदमें  भो  दायर  हुए  हूँ  ।  उन  में  कोटे फीस  वगैरह

 के  मसले  पड़े  तो  जिला  परिषद्‌  में  लोकल  बाडीज के  वत्स  हैं  ।  इन  वस को  जब  रक्खा  गया  है

 तो  उनकी  कितनी  कोर्ट  फीस  लगेंगी  एलेक्शन  पिटिशन के  सिलसिले  में  ।  कहीं-कहीं पर  तो  वह

 लोकल  बॉडीज में  ग्राते  हैं  या  नहीं  इस  के  लिये  डिफरेंट  डिफरेंट  इंटरप्रेटेशन  मिले  |  यदि  श्राप

 लोकल  aia  में  उनको  भी  दें  तो  meat  के  लिये  शर  थी  आपत्तियां होने  वाली  हैं  ।

 में  समझता  हुं
 कि  a  उनको  विस्तृत

 न
 करें  तो  बहुत  ज्यादा  नुक्सान  होने  वाला

 नहीं है  ।  जो  चुनाव  चल  थे  उन  में  जो  समितियां थीं  वह  थीं  ।  जिला  परिषद्‌  के  चुनावों  में  जहां

 पर
 ४०

 मेम्बर  ग्रा  करते  थे  वहां  १००  शौर  १४०  मेम्बर  हो  गये  हैं  हर  जगह  पर  ।  काफ़ी

 प्रतिनिधि  बढ़  गये  हैं  देहातों में  ।  वहां  पर  प्रतिनिधि  बढ़  सकते  हैं  उनके  जरिये  से  काम

 हो
 tale

 जो  चोट  रक्खी  जा  रही  है  उस  की  कोई  विशेष  झ्रावस्यकता नहीं  है  ।

 श्री  प्रिय  qa  :  औचित्य  wet  पर  में  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  ज़िला  परिषदें

 तथा  नगरपालिका यें  क्या  किसी  अन्य  विभाग के  atta हैं  अथवा  प्लग  प्लग  संघटनों के  रूप  में

 काम  करती  हैं  ।

 tat श्र०  Fo  यह  अ्रलग  अलग  प्राधिकार है  ।

 tat  प्रिय  |  यह  दोनों  एक  ही  प्रकार  के  करते हैं  या  अलग  अलग
 ?

 fat
 द्य  Fo  सेन

 :
 छावनी  ats  कौर  जिला  यह  सब  परिनियमों

 के  झधघीन  बनाये  जाते  हैं  ।  नगरपालिका  परिनियम  के  अ्रधीन  बनाई  जाती
 छावनी  बों

 छावनी

 अघिनियम  बनाया  जाता  है  ।  जहां तक  ज़िला  परिषदों का  सम्बन्ध है  उन  के  कृत्य

 अ्रधिकतर वही  हैं  जो  पुराने  जिला  बोर्डो ंके  तथा  पंचायत  अधिनियम  के  म्रधीन  अन्य  स्थानीय

 प्राधिकारों  के  थे  ।

 pat  प्रिय  च्  कया  यह  जिला  के  अधीन है  ?

 fat wo  कु०  सेन  :  जहां  तक  ates  स्थानीय  प्राधिकारों  का  सम्बन्ध  वहू  अपनी  सीमा

 में  सक्षम हैं  |  ag  किसी  के  अधीन  नहीं  परन्तु  सामान्यतया  सरकार  के
 पास

 नींद  आदि

 की  विभिन्न  शक्तियां हैं  ।

 श्री  सरजू  पाण्डेय  )  उपाध्यक्ष  यह  जो  बिल  आया  है  वह  प्यार  हाउसेज

 के  चुनावों के  लिय  arent  ।  उत्तर  प्रदेश  में  क्षेत्रीय  परिषद्‌  शर  जिला  परिषद्‌  पहले
 भी  शामिल

 थीं  sit  माननीय  विधि  मंत्री  महोदय  ने  बतलाया  है  कि  इस  में  नोटिफाइड  एरिया  की  जगह

 पर
 क्षेत्रीय

 समिति  होनी  चाहिये are
 जिला  परिषद्‌  ।  में

 समझता  हूं
 कि

 ग्राम  क्षेत्रीय  समिति
 को

 इस  में  न  बारीक  किया  जाय  तो  एलेक्शन  का  खर्चे  भी  कम  होगा  wie  प्रतिनिधियों  को  उसके  लड़ने

 भी  आसानी होगी  क्योंकि  अब  तक  जो  उत्तर  प्रदेश  के  डिस्ट्रिक्ट  थे  वह  समाप्त  कर  दिये

 गये  कौर  उन  की  जगह  जिला  परिषद्‌  का  गठन  हुमा ।  जिला  परिषदों  में  तकरीबन  हर  जगह

 मूल  ग्रंग्रेजी  में



 9% १  av  लोक  प्रतिनिधत्व  )  विधेयक

 area  एरिया  कमिटी  और  उस  के  बाद  नोटिफाइड १००  या  १५०  मैम्बर हो  गये  ।

 तो  पहले भी  थीं  ।  लेकिन में  समझता  हुं  कि  art  कल  देश  में  एलेक्शन का  खर्चे  बहुत  बुरी  तरह से

 बढ़  रहा  पहली  बात  तो  यह  है  कि  में  यह  नहीं  चाहता  कि  इन डाइरेक्ट  एलेक्शन  कराये  जायें  |

 frat  परिषद्‌  के  भी  एलेक्शन  इन डाइरेक्ट  होते  नोटिफाइड  एरिया  जो  क्षेत्रीय  समिति

 होने  रही हैं  उसके भी  उसी  तरह से  हो  रहे  हैं  ।  एक-एक  mast को  पकड़-पकड़ कर  वोट

 के  लिये  लाना  पड़ता  है  ।  बहुत  जगहों  पर  तो  वोट  लेने  ही  बन्द हो  जायेंगे प्रो  कहीं  कहीं

 वोट  खरीदे भी  जाते  हैं  ।  इस  से  हमारे  देश  में  बहुत  बड़ी  दुर्भावना फैल  गई  है  ।  इस  लिये में

 समझता हूं  कि  एलेक्शन  खर्चे को  कम  करने  के  लिये  भ्रमर  परिषद्‌  को  ही  शरीक  रखते  हैं  तो  यह  बहुत

 हैं  ।  उसके  बाद  क्षेत्रीय  समिति को  भी  उस  में  से  निकाल  दीजिये  तो  मेरी  समझ  में  कोई  बुरी

 बात  नहीं  है  ।

 मेरा  तो  खयाल है  कि  एलेक्शन  के  खर्च  को  कम  करने  के  लिये  कोशिश  यह  होनी  चाहिये

 कि
 जिला

 बोर्डों  के  चुनाव  डाइरेक्ट  हुमा  करें  ।  पहले  तो  इसी  तरह से  होते  थे  लेकिन  अब

 डाइरेक्ट  हो  रहे हैं  ।  क्षेत्रीय  समितियों  को  जो  टाउन  एरिया  की  जगह  दी  जा  रही
 उससे  भी

 एलेक्दयान का खच का  खे  बहुत  बढ़  जायेगा और  श्राम  तौर  से  साधारण  के  लिये  एलेक्शन  लड़ना
 कठिन  हो  जायेगा |  साथ  ही  साथ  भ्रष्टाचार भी  बढ़ता  है  ।  इसलिये  में  चाहता हूं  कि

 क्षेत्रीय

 समिति
 को  इस  में

 से
 निकाल  दें

 ।
 चाहें

 तो
 जिला  परिषदों को  रख  सकते  इस  तरह से

 किया  जाये  तो  ज्यादा  seat  होगा  कौर  एलेक्शन के के  लिये  भी  इस  से  आसानी होगी  ।

 श्री  बड़े  में  एक  स्पष्टीकरण चाहता  हूं  ।  उद्देश्यों  कौर  कारणों  के

 विवरण  में  कहा  गया  है  कि  उत्तर  मद्रास  तथा  महाराष्ट्र की  सरकारों ने  लोक  प्रतिनिधित्व

 अ्रघिनियम में  संशोधन  करने  के  लिये  सरकार  से  कहा  है  ।  में  उत्तर  सदन  के  गठन  के  विरुद्ध

 परन्तु जब  मेंने  संबंधित  राज्य  मंत्रियो ंसे  पुछा  तो  उन्होंने उत्तर  दिया  कि  मंडल  परिषदों
 का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  गर्त  उसके  लिये  पंचायत  अधिनियम  को  संशोधित  करने  की

 है  इस  लिये  उत्तर  सदन  बनाने  में  कठिनाई  है  ।  पंचायत  अधिनियम  के  संशोधनਂ

 के
 विषय

 में  सरकार  स्वयं  सूत्रपात  करेगी  aaa  राज्य  मंत्रियों  के  भ्रनुरोध पर  ऐसा  किया
 जायेंगी  ।  अभी-प्रभी  मध्य  प्रदेश  सरकार ने  भी  पंचायत  अधिनियम  में  संशोधन  करके  पंचायतों

 के  संविधान में  कुछ  परिवर्तन किये  हैं  ।  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार ने  मध्य  प्रदेश

 सरकार  को  इसका  निर्देश  किया  है  ।

 fat  ० ह  Fo  मध्य  प्रदेश  सरकार को  ऐसा
 निर्देश

 करने  का  प्रश्न
 उत्पन्न

 ही  नहीं

 होता जब  वहां  पर  उत्तर  सदन  ही  नहीं  है
 ।

 यदि  उत्तर  सदन  होगा  तो  राज्य  सरकार  की

 इच्छानुसार  किन्हीं  स्थानीय  प्राधिकारों के  उस  में  प्रतिनिधित्व पर  विचार  fen  जायगा

 थी  बड़े  :  उत्तर  सदन  न  होने  का  कारण  उन्होंने  यह  बताया  है  कि  लोक

 प्रतिनिधित्व  अधिनियम  में  मण्डल  परिषदों का  उल्लेख  ही  नहीं है  ।

 Fo  यह  कारण  नहीं  है  ।

 ई  ato  विद्यालंकार  :  श्रव्य  राज्यों  में  चूंकि  परिवर्तन  हुए  हैं  इस

 लिए  स्थिति के  समूचे  ak  विस्तारपूर्वक  पुनर्विलोकन की  आवश्यकता है  ।  पंजाब  में  उत्तर

 सदन  है  झर  वहां  पर
 भी

 जिला  परिषदें बनी  हैं  ।  मे  चाहता  हूं  कि  एक  ऐसा  विधेयक  लाया  जाये

 जिस
 में

 उत्तर  सदनों  में  प्रतिनिधित्व के  बारे में  ठीक  प्रकार  से  दिया
 गरचा  ह

 ।

 मूल  dist  में



 ७६  लोक  प्रतिनिधित्व  विधेयक  २१  १९६२

 [ait  श्र०  ato

 में  इस  विधेयक  का  समथन  करता  हूं  परन्तु  में  चाहता  हूं  कि  एकरूपता  लाने  के  लिये  एक

 व्यापक  विधेयक  इस  सभा  में  लाया  जाये  ।

 श्री दे०  दि०  पाटिल (  यवतमाल  उपाध्यक्ष  इस  बिल  पर  में  ने  एक  दो  सुझाव

 दिये  थे  श्र  इस  पर  कुछ  कहने  का
 मेरा  इरादा  भी  लेकिन  मंत्री  wager  ने  जो  सुझाव

 रखे  कौर  उन  का  जो  स्पष्टीकरण  उस  के  बाद  में  अटेंड  पेंट्स  को  प्रेस  नहीं  करना

 लेकिन  वस्तुस्थिति  क्या  यह  बतलाने  की  कोशिश  करूंगा  ।

 लेजिस्लेटिव  कौंसिल के  एलेक्शन  के  लिये  .  लोकल  बाडीज  की  जो  कांस्टिटुपन्सी बनती  है

 उन  में  कौन-कौन  सी  लोकल  बाडीज  हो  सकती  हैं  wie  इसको  देखा  जाये  तो  मेरा  खयाल

 है  कि  इंडिया  भर  के  लिये  एक  साधारण  प्रिंसिपल होना  चाहिये  ।  अगर  इतरस्टेट्स  में  देखा

 जैसे  कि  भ्रान्ति  तो  वहां पर  क्लास  १पंचायत  लोकल  बॉडीज  में  रक्खी गई  हैं

 क्लास २  पंचायत  लोकल  बाडीज  में  रक्खी गई  हैं  ;  मध्य  प्रदेश  में  जन  पद  मद्रास  में  टाउन

 मैसुर  में  नोटिफाइड  एरिया  सनौर  पंजाब  में  पंचायत  उत्तर  प्रदेश  में  अन्तरिम

 जिला  परिषद्‌  कौर  क्षेत्रीय  समिति  का  श्रमेंडमेंट इसी  बिल  में  वैसे  ही  महाराष्ट्र स्टेंट  में

 डिस्ट्रिकट  बोले  शौर  डिस्ट्रिक्ट  लोकल  बाडीज  त्र  जनपद  सभा  इन  रूरल  एरियाज  के  बदले

 यहां  fas  जिला  परिषद् कोही को  ही  लोकल  बाडी  माना  गया  है  ।  मेरा  सुझाव  यह  था  कि

 परिषद्‌  ग्रोवर  पंचायत  समिति को  जिस  तरह  से  हर  एक  स्टेट  में  लोकल  बाडी

 माना  गया  है  बसे  ही  महाराष्ट्र स्टेट  में  भी  पंचायत  समिति  को  लोकल  बाडी  माना  जाना  चाहिये  ।

 पंचायत  समिति  कौर  जिला  स  यह  दो  नई  बाडीज  बनी हैं  ।  इसके  लिये  महाराष्ट्र स्टेट  में

 जो  जिला  परिषद्‌  कौर  tara  समिति  १९६२ है  उसके  प्रिएम्बल को  में  पढ़ना  चाहता

 ह  !

 में  जिला  परिषदों  तथा  पंचायत  समितियों की की  स्थापना  का  scary  करने

 वाला  ग्र धि नियम
 त्

 इस  से  स्पष्ट है  कि  रूरल  एरियाज  में  जिला  परिषद्‌  श्र  पंचायत  समिति  बनाने  के  लिए  यह  एक्ट

 बना है  ।  स्टेटमेंट  श्राफ  शराब  जैक्सन  एंड  री  जन्म  में  कहा  गया  है

 में  पंचायत  राजेश  उद्घाटन  से  जिला  परिषदों  ने  जिला  जिला  स्थानीय

 का  स्थान  ले  लिया

 यह  जो  कहा  गया  है  कि  वहं गलत  है  i  जिला  परिषद्‌  और  पं  चायत  समिति  दो  नई  बाड़ीज  बनी हैं  रोक

 उन  के  पं  क्या  अ्रलग-ग्रलग हैं  ।  इस  में  जिला
 परिषद्‌  के  बारे  में  क्लास  में  दिया  गया

 है

 जिले  के  लिए  एक  जिला  परिषद्‌  होगी  शौर  इसके  कृत्य  तथा  शक्तियां  वही

 होंगी  जो  इस  अ्रधिनियम  द्वारा  दी  जायेंगी  ।
 0.0

 बसे  ही  पं  चायत  समितियों  के  कांस्टीट्यूशनल के  बारे  में  दिया  है

 खण्ड  के  लिए  एक  पं  चायत  समिति  होगी  at  इसके  कृत्य  तथा  शक्तियां  वही  होंगी

 जो  इस  भ्र धि नियम द्वारा  दी  जायेंगी  ।

 पंचायत  समिति  के  लिए  ब्लाक  डेवेलपमेंट  आफिसर  सेक्रटरी  बनाया  गया  है  ake  जिला  के

 लिए  सी०  ईगो  कियागया  है  ।

 मूल  अग्रेजी  में



 9's १  १८८४  )
 लोक  प्रति  निमित्त  विधेयक

 वैसे  ही  जिला  परिषद्प्ौर  पंचायत  समिति
 के  पावस

 पौर  ब्यूटीज़  अलग  अलग
 दी  गयी  हैं  ।

 सेक्शन  १००  में  जिला  परिषद्‌  की  एडमिनिस्ट्रेटिव  पावसं दी गयी
 दी

 गयी  हूं  कौर  डिस्ट्रिकट  लिस्ट

 wan  दी  गयी  है  नौ  र  डिस्ट्रिकट  सबजेक्ट  का  एक  अलग  शिड्यूल दिया  गया  है  ।
 जसे  ही  पंचा

 यत  समिति  के  लिये  उनकी  पेवसी  गौर  ड्यूडटीज  सेक्शन १०१  में  अलग  दी  गयी हैं  कौर  उनके

 लिए एक  gar  लिस्ट  बनायी  गयी  है  कौर  एक  शिड्यूल भी  उनके  लिए  झ्र लग  बनाया  गया  है  ।

 पहला  शिड्यूल  जिया  परिषद्  के  लिए  है  कौर  उसके  बाद  dive  शिड्यूल  पेज
 १०६

 पर  है
 जिसमें

 पंचायत  समिति  के  सबजेक्ट  ग्राही  दिए  गए  हैं  ।  मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  ये  दो  बॉडीज नई  बनी

 हैं  प्रौढ़  उनके  फंक्डांस  aye  एडमिनिस्ट्रेटिव  पावस  अलग-गरल  हैं  ।

 श्र  दूसरी  महत्व  की  बात  यह  है  कि
 जो

 पहले  जनपद  सभा
 थी

 वह  तहसील  में
 थी

 आज
 उसकी  जगह  जिला  परिषद्‌ के  कहीं  सीसे  को  मतदान  का  अधिकार  देना  कौर  पंचायत

 समिति  के  मेम्बरों  को  मतदान  का  प्रतिभा  न  इससे  बहुत  बड़ा  अन्याय  हो  जाएगा  |

 जिला  परिषद्‌  के  जो  काउंसिलर  हैं  उनके  बारे  में  सेक्शन  ६  में  प्राचीन  है  ।
 उस  में  कहा  गया

 हे

 ह ह ह. प्रत्यक  पैंतीस  हज़ार  की  जनसंख्या  के  लिये  जहां  तक  व्यवसायों  हो  एक
 परिषद्‌  होगाਂ

 यानी  ३५०००  पापुलेशन के  लिये  एक  काउंसिलर चुना  जाता  है  कौर  जिला  परिषद्‌  के  कम  से
 कम

 ४०  ्र  ज्यादा  से  ज्यादा  ६०  काउंसिलर रहते  हैं
 ।  म्यूनिसिपैलिटी  को  जो

 कि  १०००० की

 सेशन पर  होती  रि प्रेजेंटेशन दिया  गया  है  ।  उत्तर  प्रदेश  के  बारे  में  एक  सुझाव  है

 मद्रास  पंचायत  भ्र धि नियम के  अधीन  अधिसूचित  एक  नगर  पंचायत .  .  .  जिसकी

 जनसंख्या  ५०००
 से

 कम
 न  हो  कौर  जिसकी

 वार्षिक  राय  १०,०००  ह्०  से कम

 नहों

 यानी  ५०००  जनसंख्या  के  लोकल  बाडी  को  रिप्रेजन्टेशन  देने  का  सुझाव  है  ।  लेकिन

 राष्ट्र  मे ंजो  पंचायत  समिति  है  चह  ६०,०००  पापुलेशन के  लिए  बनी  हैऔर  उसका  बजट  ३  करोड़

 ग्रोवर  पांच  या  ६  लाख  का  होता  है  उसको  रिप्रेजेंट शन नहीं  मिलेगा  ।  यह  पंचायत नई  बाडी

 वती  2  ।  तो  मेरा  सुझाव  है  कि  जनपद  डिस्ट्रिक्ट  लोकल  बोर्ड  तौर  डिस्ट्रिक्ट  बोर्डे  के

 स्थान  जिला  परिषद्‌  इन क्लू डिंग  पंचायत  परिषद्‌ ऐसा  होना  चाहिये  ।  ऐसा  नहीं  किया  गया

 तो  बहुत  से  देहाती  लोगों  का  अधिकार  मारा  जाएगा  ।  इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  जैसा  श्राप  अन्य

 राज्यों  के  लिए  कर  रहे  हैं  वैसा  ही  महाराष्ट्र  के  लिए  भी  करना  चाहिए  ।  में  यह  तो  नहीं  कहता  कि

 यहां  पर
 जो

 इन फार मे  सरकार  के  पास  पायी  है  वह  गलत  लेकिन  में  समझता  हूं  कि  वह  करेक्ट

 नहीं  मेरा  ख्याल  हैं  कि  महाराष्ट्र  की  सरकार  ने  जिला  परिषद्‌  इन क्लू डिंग  पंचायत  समिति का
 जल  दिया है

 ।  में  दो
 चार  दिन  पहले  गया  था  फिर  महाराष्ट्र  के  ला  मिनिस्टर  कौर  सेक्रटरी  से  मिला

 था  ।  उन्होंने मुझे
 बताया

 कि  महाराष्ट्र  के  लिए  जिला  परिषद्‌  सौ  र  प॑  चायत  समिति ये  दो  नई  बाडीज

 हैं  गौर  उनको  प्रतिनिधित्व  frat  के  बारे  में  हमने  सेंट्रल  गवन  मेंट  को  लिखा  है  ।  में  श्राप  के  द्वारा

 मिनिस्टर  इन  चाज  को  रिक्वेस्ट  करूंगा  कि  वह  इस  बात  पर  गौर  करें  श्र  जो  सही  बात  है  उसे

 a  सारे  अन्य  राज्यों  में  जैसा  किया  जा  रहा  है  उसी  तरह  महाराष्ट्र  में  भी  पंचायत

 समितियां  को  प्रतिनिधित्व  दिया  जाए  ।

 श्री  हेड़ा  )'  इस  विधेयक  द्वारा  एक  अनियमितता गई  जब  तक  विधान

 परिषदों  के  निर्वाचन  में  ग्राम-क्षेत्रों  के  प्रतिनिधियों  का  हाथ  नहीं  थी  ।  इस  विधेयक  द्वारा  उन्हें

 क्षेत्रों  के  प्रतिनिधियों  के  समान

 लाय  गया
 है  ।

 कि
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 एक  प्रश्न यह  उत्पन्न  होता  है  कि  जिसकी  चर्चा  श्री सिंहासन सिंह  कर  रहे  थे  ।  वह  यह  है  कि

 उत्तर  प्रदेश
 विधान-सभा  परिषद्‌  के  निर्वाचन  में  जिला  ज़िला  परिषदें  तथा  क्षेत्रीय

 समितियां  भाग  लेती  जिला  परिषद्‌  तथा  क्षेत्रीय  समितियां  एक  ही  क्षेत्र  प्रतिनिधित्व

 करती  हैं  ।  इसलिए  जिला  परिषदों को  बाहर  रखना  अधिक  उचित  रहेगा  ।

 एक  व्यापक  विधेयक  लाने  की  चर्चा  श्री  विद्यालंकार  ने  परन्तु यह  कार्य  राज्य  सरकारों

 का  हैन  कि  केन्द्रीय सरकार  का  ।  केन्द्रीय  सरकार  केवल  यह  बतायेगी  कि  चाहे  गये  सुधारों या

 वर्तनों  को  कैसे  कार्यान्वित  करना  उत्तर  प्रदेश  में  हमने  लोकतन्त्रात्मक  विकेन्द्रीकरण

 के  लिए  at  पग  उठाये  न्नाध  प्रदेश  में  भी  एसे  पग  उठाये  जा  सकते  थे  परन्तु  इसका

 उत्तरदायित्व राज्य  सरकार  का  है  ॥

 मेरा  सुझाव है  कि  ग्रह  वाद-विवाद तथा  सभा  की  इच्छायें  राज्य  सरकारों  को  परिचालित कर

 दी  जायें  ताकि  मगर  उनकी  निर्वाचन  प्रक्रियाओं में  कोई  त्रुटियां  हों  तो  बह  उन  पर  विचार कर

 सकें  ।  फिर  जो सुझाव  हमारे  समक्ष  लाय  जायें  हम  उन  पर  कार्यवाही  करेंगे  भर  विधेयक

 लायेंगे

 श्री  मलाइछामी  )  :  उत्तर  सदन  का  निर्वाचक  नगर

 पालिकाओं  ,  पंचायत संघ  परिषदों  तथा  ग्राम  पंचायतों से  घटित  होता  है  ।  चौथी भ्रनुसूची में  केरल

 पंचायत  संघ  परिषदों का  उल्लेख  gi  इसलिए  मेरा  aia  है  कि  मेरा  संशोधन  मान  लिया

 जाय  जिससे  बलराम  द्वारा  गठित  पंचायत  संघ  परिषदें  आरा  जायेंगे  ।  उत्तर  सदन

 निर्वाचन में  ग्राम  पंचायतों  को  भी  अवसर  मिलना  चाहिए  ॥

 a
 म  म

 त्री  महोदय  से  ग्रनुरोध  करता  हूं कि  मेरा  संशोधन  मान  लिया  जाये  ।

 महोदय  :
 श्री  यशपाल सिंह  ।

 श्री  यश्पाल  fag  :  उपाध्यक्ष महोदय  में  इस  बिल  की  ताइद  करता  हुं  लेकिन

 इस  के  साथ ही  दो  सुझाव  रखना  चाहता  हूं  ।  हमारा काम  यह  नहीं  है  कि  जो
 कुछ  किसी

 स्टेट  ने  पास  करके  भेज  दिया  उसको  ज्यों  का  त्यों  मान  लें  क्योंकि  हम  ate  डिस्क्रिप्शन भी

 रखते  हैं  att  हमारे  acts  ला  मिनिस्टर  साहब  भी  इस  मामले  पेरूमल  दे  सकते  उन  से  मेरी

 दरख्वास्त  है  कि  वे  om  डिस्क्रिप्शन  से  काम  लें  ।  यू
 ०  पी०  अ्रसेम्बली  ने

 जो
 यह  पास

 किया
 हूँ  कि

 कोई भी  उसका  लेजिस्लेटर  परिषद्‌ के  लिए  खड़ा  नहीं  हो  सकता  यह  भ्रनकांस्टीट्यूदानल

 @  ।  ऐसा  होने  से  इल्वल  शहरयार  चुनिटी  देने  का  जो  हम  ने  सबको  वायदा  किया  है  उसे  हम  फलफूल

 नहीं  कर  सकते  ।  जब  मेंने  यू  ०  पी ०  असेम्बली  ने  जो  पास  किया  उस  को  देखा  कौर  पढा
 कि  तो  उस

 के  साबिक़  तो  कोई  भी  भ्रसेम्बली  का  मेम्बर  ,  कौंसिल का  मेम्बर  या  पार्लियामेंट का  मेम्बर

 मेन  डिप  के  लिये खड़ा  नहीं  हो  सकेगा  ।  मेरे  ख्याल से  यह  चीज  श्रनकौंस्टीटयूबनल  हू ँ।

 मिलाप  के  द्वारा  we  ला  मिनिस्टर  साहब  से  दरख़्वास्त करूंगा  कि  वे  wer  डिस्क्रिप्शन  को

 इस्तेमाल  करें  कौर  इस  बात  की  सिफारिश  करें  कि  उसे  इस  से  डिबार  न  किया  जाय  ।  आखिर

 एम०  एल०  ए०
 या  एम०

 qo
 ने  कया  जुर्म  कर  दिया हे  कि  वह  किसी  पद  के  लिए  खड़ा

 त  हो

 सके  ?

 +मूल  sist  में



 ve १  १८८४  )  लक  प्रतिनिधित्व  विधेयक

 दूसरे जो  पंचायत  एक्ट  है  उस  में
 न्यायाधीश

 जिसे  कहते  हैं  ,  अदालत  का  सरपंच
 जिसे

 कहते

 वह  वोट  से  बनाया  जाय  ।  द्वारा  मे  रा  are  यह  है  कि  मुसिफ़
 को

 कभी  वोट  से  नहीं  बनाना

 चाहिए जिसके  हाथ  में  हमने  इंसाफ़  करने  का  हक़  दिया  बदल का  जिसे  हम  ने  मुस्तहक़

 बनाया  हो  उस  को  वोट  से  नहीं  बनाना  चाहिए  ।  दुनिया में
 जों  का

 एपॉइंटमेंट  होता

 am  नहीं  होता  है  ।  यह  नैचुरल है
 कि  जिस

 के
 वोट

 से  वह  त्पायाधीश  बनेगा
 ,
 जिस

 के  वोट  से

 वह  मुंसिफ़  और  ज़ज़  करार  दिया  उसकी  वह  हमेशा  कुछ
 न

 कुछ  थोड़ी  बहुत

 दारी  करेगा  ।  यह  हियुमन  नेचर है  ।  इसलिए  किसी
 भी  न्याय  पंचायत  का  सरपंच  ग्रोवर  किसी

 भी

 दल  कोट  का  इं  चार्ज  वोट  से  नहीं  बनना  चाहिए  बल्कि  वह  एपॉइंटमेंट  हैऔर  काबलियत  से
 बनाना

 चाहिए

 डा०  मा०  श्री ०  ma  (  :  स्पीकर  का  क्या  होगा
 ?

 श्री  यदा पाल  सिंह  :
 स्पीकर  तो  इफेक्ट  हो  जाने  के  बाद  नो  पार्टी  मेन  हो  जाता है

 इस  तरह  से  अपर  चैम्बर  भ्र  चेम्बर के  लिए  भी  इलेक्शन रख  कर  उसको  मंहगा कर

 कर  रहे  न  हमें  इसे  बंद  करना  |  ग़रीब  आदमी  इस  इलेक्शन  को  नहीं  लड़  जिस

 हिन्दुस्तान  में  एक  ore  की  प्रफेसर  आमदनी  ८५  रुपये  हो  उस  देश  में  इस  श्रपर  चेम्बर भ्र

 चैम्बर को  बनाना  शहरों  इलेक्शन  गौर  ज्यादा  मंहगे  करते  जाना  यह  हमारी  डेमोक्रेसी  को  सूट  नहीं

 करता  है  ।  जब  में  ने  देखा  झर  पढ़ा कि  RYoor  रुपये  तक  एक  एम०  पी  ०
 खच  माहवार  करता  है

 तो  ताज्जुब  ।
 अरब  मेरे  जैसा  ग़रीब  २५००  रुपया भी  बचें  नहीं  कर  सकता  ।  जिस

 देश  के  प्रति  व्यक्ति  की  औसत  राय  ८५  रुपये  सालाना  हो  उस  देश  के  लोग  एम ०  पी०  के  लिये

 में  २५०००  रुपया  खर्चें
 करे

 यह  नहीं  लगता  है
 |

 इसलिए  चैम्बर  प्रौढ़
 चेम्बर  अलग  कायम  न  किये  जांच  ।  ख़ाली एक  ही  चैम्बर रहना  चाहिये  |

 ज़िला  परिषद्‌  के  चेयरमैन  के  लिए  यह  बहुत  जरूरी  है  कि  वह  क्वालिफाइड हों  ।  यू०  पी० में

 में  ऐसे  aa  से  जिला  परिषदों  को  जानता  हुं  जो  कि  दर्जा ४  पास  हैं  ;  ऊपर  प्राइमरी पास  हैं

 या  लोनार  प्राइमर  पास  हैं  श्र वह  ऐसे  प्रिंसिपल  कौर  हेडमास्टर  के  लिए  इंस्पैक्शन नोट  लिखते

 हैं  जो  कि एम०  ए०  एल०  टी०  ऐसे  क्वालिफाइड  लोगो ंके  लिये  दर्जा  ४  शर  ४५  पास

 वाला  इंस्पैक्शन  नोट  लिखे  यह  बड़ा  अनर्थकारी

 यत्र  पूज्यन्ते  पुज्यानां  च  व्यतिक्रम  :
 ”

 ।  जिस  जगह  ऐसा  होता  है  कि  ays

 एम० Yo  एल  ०  टी ०  का  इंस्पैक्शन  लिखता  है  उस  जगह  भ्रनथं  हो  जाता  ।  इसलिए जो

 मैन
 डिस्ट्रिक्ट  है  वह  क़ानूनन  क्वालिफाइड  होना  चाहिए

 या  फिर
 उस  से  यह  हक़  छीन

 लिया

 जाये  frag  प्रिंसिपल  हैडमास्टर  जाकर  मुआयना  लिखे  ।  ऐसा  होना  इस  डेमोक्रेसी

 का  शभ्रमिशाप
 है  कौर  इससे  ज्यादा  में  समझता  हुं  कि  दूसरा  अनर्थ  नहीं  हो  सकता  ऐसी

 जगह  पर  नेचुरली  एक  पढ़े  लिखे  want  को  रखना  area  ।

 “
 हज़ारों  साल  नर्गिस  भ्र पनी  बेनू री  प  रोता  रोती

 बड़ो  महफ़िल से  होता  है  चमन  में  दीदावर  पैदा  ।

 जहां  ि  पढ़े  लिखों  का  मानना  लिखता  है  वहू  समाज  बैठ  जाया  करता  है

 कौर  वह  समाज  पनप  नहीं  पाता  जरूरत  इस  बातकी  है  कि  कैरेक्टर कौर  काबलियत

 को  ऊंचा  उठाया  इस  से  बढ़कर कौर  कोई  चीज़  न  समझी  जाय  ।  इन्हीं  चंद  शब्दों

 के
 साथ  श्राप  के  द्वारा  मंत्रीਂ  महोदय  से झ्राग्रह  है  कि  वह  इन  सुझावोंਂ  के  ऊपर  रोशनी  डालें  ।



 Ro  लॉक  मतिनि्धत्व  Gruccal  aia  २१  १९६२

 सरोजिनी  महिषी  (  धारवाड़-उत्तर  )  उपाध्यक्ष  इस  विधेयक  का  लक्ष्य

 कछ  राज्यों  saad  अ्रघि  नियमों  द्वारा  लाये  गये  परिवर्तनों  को  औपचारिक  रूप  से  स्वी  कृति  देना

 है  परन्तु केवल  तौर  ही  राज्यों  को  जोर  निर्देश  किया  गया  है  |  यह  विधेयक प्रतीक  व्यापक

 यदि  सभी  राज्यों  को  इसको  सीमा में  लाया  जाता  ।

 हम  देखते  हैं  कि  विभिन्न  राज्य  इन  जनतंत्रात्मक  निकायों  के  लिये  भिन्न-भिन्न  नामों  का  प्रयोगਂ

 कर  रहे  हैं  जैसे  विकास  बोर्ड |  विकास  तहसील  श्रभिवद्धि

 ae
 ।

 अधिक  होता  यदि  इन
 के

 नामों  में  एकरूपता  होती  |  इस  से  किसी  प्रकार  की  गड़बड़

 नहीं  होगी
 ।

 मंत्री  महोदय  वक्तव्य  में  कहा  है  कि  जिला  परिषद्  सभी  जनतंत्रात्मक  संघटनों

 सम्मिलित  हैं  ।  प्रिक  अच्छा होगा  यदि  इसे  ae  स्पष्ट  कर  दिया  जाय  |

 डा०  लक्ष्मी मल्ल  सिंघवी
 :  में

 विधि  मंत्री
 द्वारा  लाये

 गधे  संशोधनों
 का

 स्वागत

 करता  हूं  ।  परन्तु  में  सुझाव  दूंगा  कि  एक  अधिक  व्यापक  संशोधन  लाया  जाय  क्योंकि  इस  अधिनियम

 में  हम  बहुत  सी  त्रुटियां  पाते  हैं  ।

 विशेषतया  में  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  सरकार  कोई  ऐसा  संशोधन  कारी  विधेयक  क्यों  नहीं

 लाई  जिस  से  उपचुनाव  atk  उपचुनावों  सम्बन्धी  याचिकायें  रखी  जायें  क्योंकि  जब  हम  उपचुनाव

 नहीं  करना  चाहते  तो  उन  पर  कार्यवाही  करने  का  क्या  लाभ  है  ।  जब  तक  श्राप  उपचुनाव

 नहीं  करना  चाहते  तब  तक  उन  याचिकाश्रों  पर  कार्यवाही  को  रोक  देने  का  उपबन्ध  होना  चाहिए  |

 डा०  मा०  श्री०  :
 में  प्रस्तुत  विधेयक में  किसी  प्रकार की  त्रुटि  नहीं  पाता

 परन्तु  में  एक  या  विचार  व्यक्त  करना  चाहता  हूं  अंग्रेजों के  हासन-काल  में  सारे  देश  में  केन्द्र
 द्वारा  निर्धारित  नीति का  पालन  किया  जाता  राज  राज्यों  को  प्रकार  की  नवीनता

 लाने  या परिवर्तन करने  स्वतंत्रता  है  जिसका  फल  यह  कि  नित-प्रति  परिवर्तन

 होते  रहते  हैं  ।

 उदाहरण  के  तौर पर  मध्य  प्रदेश को  लीजिये  ।  इसके  कछ  भाग  सब  बम्बई  में
 चले  गये  है ं।

 वहां  अब  पुराने  जिला  बोर्ड  नहीं  हैं  ।  श्री  द्वारिका  प्रसाद  मिश्र  जी  ने  जनपद  चलाने  ।  वह

 जिले के  वजाये  तालुक  को  सार्वजनिक राय  का  केन्द्र  बनाना  चाहते थे  ।  उनके  परचात्‌ एक झ्रौर एक  तरह

 का  शासन  श्री  गया  जिसके  agent  जिले  को  सार्वजनिक राय  का
 केन्द्र

 होना  चाहिए
 ।  इसलिए

 मैं  चाहता  चूंकि  हमें संस्थाओं  को  भिन्न  भिन्न  व्यक्तियों  के  विचारानुसार  चलाने
 की  बजाय  एक

 केन्द्रीय  झ्र धि नियम के  अनुसार
 चलाना

 चाहिए  |

 हम  यह  तराशा  करते  हैं  कि  वर्तमान  विधि  मंत्री एक  व्यापक  विधेयक  लायेंगे  सांविधानिक

 मामलों  के  विषय  में  जिसको  समस्त  देश  में  लागू  किया जाय  ताकि  बार  बार  संशोधन  न  लाने

 पड़ें  ।

 इन  शब्दों के  साथ  में  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  कु०  Fo  वर्मा  :  माननीय  उपाध्यक्ष  इस  जो  विधेयक

 माननीय  सदन  के  सामने  प्रस्तुत  कौर  उसका  जो  थोड़ा  सा  विरोध  किया  गया  वह  क्यों

 किया  गया  है  ,  मेरी समझ  में  तो  war नहीं  है  जहां  तक  उत्तर  प्रदेश  का  सम्बन्ध  वहां पर  सब

 at  अंग्रेजी  में
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 से  छोटा  यूनिट  गांव
 सभा  feat

 के  स्तर
 पर

 उस  में  एक
 सभापति

 चुना  जाता  है  जोर वह

 अपने  पद  के  लिहाज़  से  क्षेत्रीय  समिति का  सदस्य  हो  जाता  है  ।  क्षेत्रीय  समिति से  दो  सदस्य

 ज़िला  परिषद्‌ के  चूने जाते  हैं  ।  जो  इसका  वहां  वर्तमान  संविधान  है  उसको देखा  जाए  तो

 मालूम  होगा  कि  केवल  मात्र  क्षेत्रीय
 समिति

 के
 सदस्य

 ही  डायरेक्टरी  चुन  कर
 we

 जहां  तक

 ज़िला  परिषद  का  सम्बन्ध  उसके  जो  सदस्य  होते  वे  इन् डायरेक्ट ली  चून कर

 ara हैं  ।  जो  सभापति  क्षेत्रीय  समिति  में  श्राया वह  उसके  बाद  ज़िला  परिषद्‌  के  लिए  चुना  गया

 यह  एक  इं डाय रेवट इलेक्शन  हुआ  ।'  ज़िला  परिषद्‌ के  जो  सदस्य  होते  उन  में से

 झधिकांदा लोग  इंडायरेक्ट  के  वाद  फिर  एक  इं डायरेक्ट चुनाव  के  ज़रिये  से
 जाते

 हैं  ।  पहले  पहल

 जब  लोकल  श्राथोरिटीज  के  कांस्टीट्यून्दासं की  हमारे
 देश

 में  स्थापना की  उस  वक़्त  जो

 लोग  डायरेक्टरी  चुन  कर  उन  लोकल  asta  में  जाते  वे  ही  काउंसिल  के  लिये  खड़े  होने  वाले  को

 वोट  देते  थे  ।  यहां  तक  तो  जनतंत्र  ।  लेकिन हम  लोगों  का  जो  मंशा  जो  एक  प्रगतिद्यील

 देश  काया  जो  देश  डेमोक्रेसी का  विस्तार  करना  चाहता  वह  यही  हो  सकता  है  कि  जो  लोग

 सीधे  चन  कर  oma  वे  ही  जो  इलेक्शन होते  हैं  ,  उन  में  भाग  लें  लेकिन  जब  एक  बार  ही  नहीं

 बल्कि  दो  तीन  बार  इंडायरेक्ट  होते  तो  वह  चीज़  उस  डेमोक्रेसी  के  लिए  जो  बड़ी  तेज़ी  से

 डिवेलप करती  रही  गैर  मुनासिब  होती  उस  के  लिए  एक  रेट्रो ग्रेंड  स्टैप  होता  जो  कि

 इंडायरेक्टली  gate  हो  कर  उनका  वोट  पड़ें  अपर  हाउस  के  मैम्बर  के  यह  मुनासिब

 नहीं  है  ।  झगर  यह  सजेशन किया  गया  होता  कि  जिला  परिषदें  जो  वे  अपर  हाउस  के

 fear  के  लिए  कांस्टिट्यूएंसी न  हों  कौर  उनके  सदस्य  वोट न  दें  बल्कि केवल  क्षेत्रीय

 समिति  के  सदस्य  वोट  तब  तो  बात  समझ  में  झा  सकती  थी  ate  अगर  उस  तरह  का  एमेंडमेंट  लाया

 गधा  होता  तो  में  समझ  सकता  fe  एके  डि वेल् पिंग  डेमोक्रेसी  के  लिहाज़ से  वह  एक  अच्छा  स्टेप

 है  लेकिन  इसके  विपरीत  यह  कहना  कि  क्षेत्रीय समिति  को  जो  इस  में  इनक्लूयंड  किया जा  रहा

 वह  afear  जाए  जो  हमारा  प्राथमिक  ह  हें  उसके  ही  खिलाफ  जाता  है  ।  क्षेत्रीय

 समितियां  जनरल  पब्लिक से  डायरेक्टरी  इन  टच  होती  है  शौर  उनका  जो  फंडामेंटल  राइट

 बोट  देने का  उस  को  इस  तरह  से  घटा  देना  मुनासिब  नहीं  है  ।  वे  पब्लिक  के  और  देश  के  डायरेक्ट

 ट्च  में  आते  हैं
 ।

 इस  रास्ते  कम  से  कम  इस  सुझाव  sat में  विरोध  करता  हूं  कि  क्षेत्रीय

 समितियों
 को  शामिल

 न
 किया

 ate
 ला

 मिनिस्टर
 साहब  से  प्रार्थना  चाहता  हूं  कि

 झगर  मुनासिब  समझें  तो  ज़िला  परिषदों  के  मम्बरों  का  जो  इसके लिए  उसको

 am  निकाल सकते  तो  निकाल दें  ।

 ait  राम  सेवक  यादव  (  बाराबंकी  )  :
 उपाध्यक्ष  जहां तक  मौजूदा  व्यवस्था  का

 प्रण्न है  उसके  अन्तर्गत  जो  यह  संशोधन  विधेयक  लाया  गया  है  ,  इसका  में  स्वागत  करता  हूं  ।

 इसका  कारण  यह  है  कि  मतदाताओं  की  संख्या  जितनी  ज्यादा  जितनी  ज्यादा  बड़ी

 पंचायत  हो  उसका  स्वागत  ही  होना  चाहिये  \

 जहां तक  उसके  उद्देश्यों  का  सम्बन्ध  कौर  उसकी  भ्रांति  व्यवस्था  प्रदन  है  ,  में  इस  विधेयक

 से  सहमत  नहीं  हूं  ।  में  निवेदन  करूंगा  विधि  मंत्री  महोदय  से  कि  वे  इस  पर  विचार  करे

 श्र  सोचें  कि  हम  एक  एक  सी  व्यवस्था  सारे  देवा  में  कैसे रख  सकते  हैं  ।  सदन  जानता  है  कि  समस्त

 देश  में  सभी  राज्यों  में  विधान  परिषदें  नहीं  हैंश्नौर  मेंचाहूंगाकि  नहों तो  aga  नहीं  कह

 सकता  fe  उस  की  व्यवस्था की  बल्कि  में  कहूंगा कि  जिन  राज्यों में  नहीं  हैं  वहां  wear

 है  झर  जहां  है  वहां  से  भी  यह  व्यवस्था  हटा  दी  जाय  क्योंकि  हम  संकटकालीन अवस्था  में  से  गूजर

 रहे  जब  हम  संकटकालीन  स्थिति  में  से  गुजर रहे  हों  तो  झावदयक  है  कि  यज़दां  पर  इंस  प्रकार  के

 विधेयक  लाये  जायें  जिनसे  राज्यों  में  दो  सदनों  की  व्यवस्था  है  वहां  से  उसे  समाप्त  किया  न  कि

 उसमें और  वृद्धि  करें  ।

 2560  (Ai)
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 विधान  परिषद्‌  में  जो  मतदाता  जहां तक  स्थानीय  इकाइयों  के  प्रतिनिधियों  का

 सवाल  उसमें  प्राय  जो  क्षेत्रीय परिषद्‌  जोड़  रहे  हैं  उत्तर  प्रदेश  वह  अच्छा  लेकिन

 इस  समय  तेजी  या  उतावलेपन में  हम  इस  विधेयक  को  पास  करें  यह  ठीक  नहीं  &  ।  समझ  में

 नहीं  जाता कि  जब  हम  संकटकालीन  स्थिति  में  से  गजर  रहे  हों  तब  ऐसी  व्यवस्था लाई  जाय  जिस

 से  सीधे  चुनाव  समाप्त  कर  दिये  जायें  जनता  अप्रत्यक्ष चनाव  नहीं  ।  यहां जिस  दल  के

 मातहत हम  ने  सीधे  चुनाव बन्द  किये  हैं  उसमें  राजनीतिज्ञों का  विरोध  चलेगा  ।  वही  राजनीति और

 विरोध  की  बात  प्र प्रत्यक्ष  चुनावों  में  भी  जाती  है  कौर वह  जाकर  रहेगी  जब  ऐसा  होता  है

 तो  हम  क्यों यह तेजी  ak  उतावलापन  कर  रहे  अच्छा  होता  जन  प्रतिनिधित्व  कानून

 में कछ  बुनियादी  परिवहन  किया  जेसे  कि  इस  में  खर्च  की  व्यवस्था  कौर भी  न्यवस्थायें

 जो  कि  असफल हो  चुकी  हैं  ।  उनके  लिये  विधेयक  भ्राता तो  उचित  होता  ।

 में  चाहता  हूं  कि  जब  तक  यह  मौजूदा  व्यवस्था  बनी  रहती
 विधान

 परिषदें  रहती

 तब  तक  उन  के  मतदाताश्रों की  सुची  को  जितना ही  विस्तृत करने  पर  जोर  दिया  जा  सके  उतना

 दिया  जाये  ।  लेकिन  मेरा  अपना  निवेदन  यह  है  कि  इस  व्यवस्था को  समाप्त किया  जाये  शहरों  एक  ही

 सदन  वाली  व्यवस्था सब  जगह हो  ।  इससे  हमारे  खर्चे  में  भारी  कमी  होगी  ।  पौर  इस  संकटकालीन

 स्थिति  में  तो  हमको  इसकी  प्रौढ़  भी  ज्यादा  जरूरत है  ।  वास्तव  में  जो  अप्रत्यक्ष चुनाव  होते  हैं  वह

 जनतन्त्र  को  मजबूत  नहीं  करते  हैं  |  इस  देश  में  हर  जगह  पर  प्रत्यक्ष  चुनाव  कराये  जायें

 चुनाव  हटाया  जाय  क्योंकि  उससे  भ्रष्टाचार  बढ़ता है  WIT  अन्ततोगत्वा  सत्तारूढ़  दल  के

 लिये ag  होता  है  ।  में  निवेदन  करूंगा  कि  सत्तारूढ़  दल  ने  अपने  मन  में  कितना  ही  अच्छा  नक्शा  बना

 रक्खा  हो  कि  वह  हमेशा  Tet  पर  बना  रहेगा  लेकिन  वह  शायद  संभव  नहीं  होगा  ।  किसी न  किसी

 दिन तो  उन्हें  वहां से  हटना  ही  पड़ेगा  |  शहरों  जब  उसको  हटना  पड़ेगा  तो  उस  को  जनतंत्र के  लिये

 ऐसे  नियम  कौर  कायदे  कानून  नहीं  बनाने  चाहियें  जिनसे  जनतंत्र  को  कुठाराघात  लगे  भ्रांत

 अप्रत्यक्ष  चुनाव  की  परम्परा  मजबूत  हो  चुनाव  की  तरफ  से  उसका  ध्यान  हटना

 चाहिये  क्योंकि  उस  सेवन  तंत्र  में  कमजोरी  जायेगी  ।  में  उस  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  इस  प्रकार

 का  विधेयक यहां  न  लायें

 जसवन्त  मेहता  :.  क्या  माननीय  विधि  मंत्री  छावनी  बालों  के  गठन  के  सम्बन्ध  में

 बताने की  कृपा  करेंगे  ?

 wo  Fo  सेन  :  उनका  प्रशासन  केन्द्रीय  अधिनियमों के  अधीन  होता  है  ।

 pat  हरि  विष्णु
 कामत

 :  :  इस  संबंध में  प्रतिरक्षा  मंत्री ने  अगस्त  के  सत्र

 में
 बताया  कि  इस  संबंघ  में  दो  समितियों के  प्रतिवेदन  प्राप्त हुए  उन्होंने  _  सिफारिश  की

 है  कि  सारे  भारत  में  छावनी  बोर्डों  का  गठन  एकरूपता के श्राघा  पर  किया  जायेगा  तथा  उसमें

 नामजद  तथा  निर्वाचित  सदस्यों की  संख्या  बराबर  रहेगी  ।  तथापि  सरकार  ने  a  तक  छावनी

 बोर्डों को  लोकतंत्रात्मक ढांचा  प्रदान  नहीं  feat  है  ।  में  चाहता  हूं कि  इस  विधेयक  में

 छावनी  वोटों  को  न  लिया  जाये  |

 श्री  त्०  Fo  सेन
 :  वस्तुतः  कई  ऐसे  प्रश्न  स्पष्टीकरण

 के  रूप  में  उठाये  जा  रहे
 हैं हैं

 जो
 मेरे

 विचार  से  संशोधक  निक
 के  दायरे  है

 बाहर  हैं  ।  विधान  ~ afta पथ  हॉर्न  प् ही  चाहियें  अथवा

 क ई त्रग्रेजी  में
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 क्या  उपयोगिता  है  इत्यादि  बातें  इस  संशोधक  विधेयक  से
 सीधा

 संबंध

 नहीं  रखती हैं  ।  तथापि  में  यह  कह  सकता  हूं  कि  विधान  परिषदों  के
 निर्वाचनों

 में  विधान  सितारों

 के  निर्वाचन  की भ्र पे क्षा बहुत  कम  व्यय  होता  है  |

 एक  तो  माननीय  सदस्यों  ने  इन  उपबन्धों  के  दुरुपयोग के  बारे  में  कहा  है  ।  मेरे  विचार से  इस

 आधार पर  परिषदों  को  समाप्त  नहीं  किया  जा  सकता  है  |  यदि  बुराइयां  हैं  तो  हमें  उन्हें  दूर  करना

 चाहिये  ।

 इस  विधेयक  का  प्रभिपष्नाय  केवल  इतना  ही  है  कि  पिछले  भ्र धि नियम  बनने  के  बाद  से

 जो  प्राधिकारी  अस्तित्व  में भराये  हैं  उन्हें  भी  शामिल  किया  जाये  ।  इनकी  संख्या  कितनी  होनी

 चाहिये  इस  पर  विचार  किया  जा  सकता  है  ।  इस  संबंघ  में  हम  मुख्य  चुनाव  आयुक्त की  सिफारिशों

 के  अनुसार कार्य  करते  हें  ।  मुख्य  चुनाव  श्रायुक्त राज्य सरकारों राज्य  सरकारों  की  सिफ़ारिशों  के  श्राघार पर  कुछ

 निश्चित  परिणामों  पर  पहुंचते  हैं  क्योंकि  हम  इस  संबंघ  में  कुछ  निर्णय  नहीं  कर
 सकते

 जहां तक  इस  रूपरेखा  की  एकता  का  सम्बन्ध  है  संविधान के  विभिन्न  परिषदों

 में  एक  तिहाई  स्थानीय  अधिकारियों  को  प्रतिनिधित्व  दिया  ।  किन  स्थानीय  अ्रधिकारियों

 को प्रतिनिधित्व  दिया  जाये  इसका  निश्चय  हम  स्वयं  नहीं  करते  हम  राज्य  सरकारों  मुख्य

 चुनाव  ग्रायुक्त की सिफारिशों की  सिफारिशों  के
 प्राकार  पर

 इस  संबंध में  निर्णय  करते
 हैं

 ।  इसीलिये  उस  |में

 नगर  छावनी  बोर्डों ,  जिला  परिषदों  तथा  नगर  समितियों  को  स्थान  दिया  गया

 यदि  इस  संबंध में  कुछ  त्रुटियां  ज्ञात  होंगी  तो  उनका  उपचार किया  जायेगा  ।

 तथापि  सभी  तक  इस  शझ्षिनियम का  कायें  संतोषजनक  रहा  है  ।  मुख्य  चुनाव  चक  ने

 झपने  प्रतिवेदन  में  इस  भ्र धि नियम  में  किसी  विशेष  त्रुटि  की  शिकायत  नहीं  की  है  ।  यदि  माननीय

 सदस्य  कुछ  विशेष  त्रुटियों  या  प्रभावों  की  are  मेरा  ध्यान  आकर्षित  करेंगे तो  में  उनका

 झा भारी  रहूंगा  ।  यदि  विधान  परिषदों  के  निर्वाचन की  व्यवस्था  के  संबंध  में  वे  कोई  त्रुटि बता

 सकें  तो  में  उन  के  सुझावों पर  ध्यान  दूंगा  |

 यदि  केवल  उन्हीं  उपबन्धों  का  हवाला  दिया  जाता  जो  त्रुटिपूर्ण  सिद्ध  हुए  हों  तो  में  ग्रा भारी

 रहूंगा  ।  मेरे  विचार  से  लोक  प्रतिनिधित्व  अधिनियम  तथा  मुख्य  चुनाव  आयुक्त के  कार्य  की

 सारे  विश्व  में  प्रसंद्या हुई  है  ।श्रत:ः इस  की  निन्दा  करना  हमारे  हक  में  नहीं  है  ।  मैँ  माननीय

 सदस्यों  करूंगा  कि  वें  ऐसी  को  जो  सर्वोत्तम सिद्ध  हुई  है  तथा  जिसकी

 सारे  विषव  में  प्रसंशा हुई  है  उसकी  निन्दा  न  करें  व्यवस्था  का  संचालन  एक  नितांत

 स्वतंत्र  विभाग  के  द्वारा किया  जाता
 ।
 हमें  उसकी प्रतिष्ठा  को  आघात  नहीं  पहुंचाना

 कयोंकि हम  इस  आयोग  को  दलगत  विवादों से  पृथक  एक  निष्पक्ष  के  रूप  में  रखना

 चाहते हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रशन यह
 :

 कि  लोक  प्रतिनिधित्व  2&Yo  में  ata  dates  करने  वालें  विधेयक  पर

 विचार  किया  जाये  0.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  अरब  में  विधेयक पर  खंडवार  विचार  आरम्भ करता  हूं

 मल  श्रग्रेजी' में में
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 fat  mo  कु०  सेन
 :  में  प्रस्ताव करता  हैं  पृष्ठ  १,

 पंक्ति ६  के  पहचान  निम्न
 धाब्द  रख  दिये

 *6  (a)  under  the  heading  Pradeshਂ  for  the  entries---
 <  Class  I  Panchayats,  that  is  to  say,  Panchayats  notified  by

 the  State  Government  in  the  Official  Gazette  as  Panchayats
 which  exercise  jurisdiction  over  an  area  containing  a

 population  of  not  less  than  five  thousand  and  whose
 imcome  for  the  financjal  year  immediately  preceding  the  date
 of  the  notification  was  not  less  than  ten  thousand  rupees.

 6  Class  II  Panchayats  which  have  been  notified  for  the

 appointment  of  wholetime  executive

 the  following  entry  shall  be  substituted,  namely  :--

 “5,  Panchayat  ;

 (b)  under  the  heading  after  the  entry  “4.  Notified  Area
 the  following  entries  shall  be  inserted,  namely:

 Zila  Parishads.

 6.  Panchayat  Samitis.  न्र

 [(#}  हराकर
 प्रदेश  शीर्षक  के  नीचे  निम्न  पतियों  के

 स्थान
 पर  :

 oy,  प्रथम  श्रेणी को  अर्थात्‌  राज्य  सरकार  द्वारा  सरकारी  गजट  में  अधिसूचित

 पंचायतों  जिनका  क्षेत्राधिकार  का  क्षेत्र  ५०००  की  जनसंख्या  से  कम  का  नहीं

 है  तथा  जिनकी  ara  इस  भ्रषिसूचना  के  प्रकाशन  के  तत्काल  पूर्वे  के  वित्तीय  ae

 में  १०  हज़ार  रुपये  से  कम  नहीं है
 1

 ६.  द्वितीय  श्रेणी  की  पं  चाहतें  ,  जिनको  पूरे  समय  काम  करने  वाले  कार्यकारी  अधिकारियों

 की  नियुक्ति के  अधिसूचित किया  गया  है  ै

 निम्न  लिखित  पुत्रियां रख  दी
 यथा

 (2)  समितियांਂ ;

 atte  के  ota  अधिसूचित क्षेत्र  समितियांਂ  git
 के  पहचान

 निम्नलिखित  मूर्तियां  रख  दी

 iਂ
 y  परिषदें

 ६  पंचायत  समितियां  (१)

 (२)  पृष्ठ  १,  पंडित  ७,

 1  है  ह
 2 va’  के  स्थान  पर  c  ]  रख  दिया  जाये

 ।  (  )

 (2)  पृष्ठ  १,  पंक्ति  २०,  —

 0”
 के  स्थान  पर  ug’  रख  दिया  ब  (3)

 (४)  पृष्ठ  २,  पंक्ति  क  --

 के  स्थान  पर  रख  दिया  जाये
 ।  (६)

 sees

 मूल  अंग्रेजी  में
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 pat है  शि०  पाटिल
 :
 में  संशोधन  संख्या

 ४
 फिर  ५  प्रस्तुत करता  हुं  ।

 pat  सलाई  छामी :  में  संशोधन  संख्या
 ७.  प्रस्तुत  करता  हूं

 ।

 felt दे०  दि०  पाटिल
 :

 में  संशोधन  संख्या
 €  प्रस्तुत  करता  हूं

 ।

 भी  झ०  wo  सेन
 :

 में  उक्त  संशोधनों  में  से  किसी  को  भी  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  हूं
 ।

 सलाई  छामी
 :

 में  भ्र पना  संशोधन  वापस  लेता  हूँ
 ।

 संशोधन  संख्या  ७  सभा  की  अनुमति  से  वापस  लिया  गया

 श्री  द्०  fato  पाटिल  :
 में

 भ्र पने  संशोधन  वापस  लेता  हूं  ।

 संयोजन  संख्या  ४,  ५  €  सभा  की  अनुमति  से  वापिस  लिये  गये

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  पीठ  १,

 ६  के  ्य  निम्न  शब्द  रख  दिये

 under  the  heading  for  the  entries—

 Class  I  Panchayats,  that  is  to  say,  Panchayats  notified  by  the  State
 Government  in  the  Official  Gazette  as  Panchayats  which  exercise

 jurisdiction  over  an  area  containing  a  population  of  not  less  than
 five  thousand  and  whose  income  for  the  financial  year  immediately
 preceding  the  date  of  the  notification  was  not  less  than  ten  thousand

 rupees.

 6  Class  II  Panchayats  which  have  been  notified  for  the  appointment
 of  wholetime  executive  officers,”’

 the  following  entry  shall  be  substituted,  namely:—

 “5,  Panchayat

 (b)  under  the  heading  -after  the  entry  “4.  Notified  Area  Com-
 the  following  entries  shall  be  inserted,  namely:—

 “5,  Zila  Parishads.
 99.93

 6  Panchayat  Samitis.  ?

 आंध्र  प्रदेशਂ
 के

 नीचे
 निम्न  प्रतियों  के  स्थान पर  :

 प्रथम  श्रेणी की  अज्ञात  राज्य  सरकार  द्वारा  सरकारी गजट  भ्र घि सुचित

 प॑  चायतें  जिनका  क्षेत्राधिकार का  क्षेत्र  ५०००  की  जनसंख्या से  कम  का  नहीं है

 तथा  जिनकी  masa  अधिसूचना के  प्रकाशन के  तत्काल  पूर्व  के  वित्तीय  वर्ष  में

 १०  हजार  रुपये  से  कम  नहीं है

 ६.  द्वितीय  श्रेणी की  जिनको  पूरे  समय  काम  करने  वाले  कार्यकारी  भ्रेषिकारियों
 A»

 की  नियुक्ति के  लिये  अधिसूचित  किया  गया  ह

 निम्न  लिखित  पुतलियां  रख  दी  यथा

 समितियां
 ३

 ;

 शीर्षक  के  rita  झ्र धि सूचित  क्षत्र  समितियांਂ  git  के  पश्चात्‌

 निम्नलिखित  fat
 रख

 दी  यथा

 परिषदें

 ६.  पंचायत  समितियां  (&}

 मूल
 म्रंग्रेजी
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 (2)  पृष्ठ  १,  पंक्ति  9,

 श्वान पर AIS ्  के  र  ८ਂ  रख
 दिया  जाये  ।  (२)

 (३)  पृष्ठ  १,  पंक्ति  २०,

 "#”  के  स्थान  पर  “0”  रख  दिया  जाये  ।  (3)

 पंक्ति (४)  पृष्ठ  २,

 choy?
 टि coy)  के  स्थान  पर

 रख  दिया  जाये  ।  (६)

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  हे
 :

 २,  संशोधित  रूप  विधेयक का  रंग  ६.

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 खंड  २,  संबोधित  रूप  विधेयक  मसें  जोड़  दिया  मया  ।

 खंड १

 संद्तोघन  किया  मया

 पृष्ठ  fet
 ४  “1962”  [१६६२] के  स्थान  पर  “1963”  [१९६३]  रख

 दिया  जाये  ।  (sy

 mo  कुर

 उपाध्यक्ष  महोदय
 प्रेत  याहू

 खंड  १,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग बने  '

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 खंड  १,
 संबोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 ।

 महोदय
 प्रीत

 यह  हे
 :

 प्रषिनियमन  qa,  विधेयक  का  नाम  विधेयक  का  रंग  बन े।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 अधिनियमन  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  aa  ।

 tat प्र ०  कु०  सेन  :  में  प्रस्ताव करता  हुं  :

 संबोधित  रूप  पारित  किया  जाये  ।'

 महोदय  :  प्ररेन  यह  है  :

 ‘fe  विधेयक  संशोधित  रूप  पारित  किया  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।
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 हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन  विधेयक

 में  प्रस्ताव  करता  हूं परीक्षा  मंत्री  का०  ला०

 ‘fe  हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन  अधिनियम  १९६२  में
 संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 पर  राज्य सभा  द्वारा  पारित किये  गए  रूप  में  विचार किया  जाये

 यह  अधिनियम  ard  28G  में  पारित  किया  गया  था  ।  इस  अधिनियम के  पारित  होते ही

 कुछ  लोगों  ने  इलाहाबाद  के  उच्च न्यायालय  में  लेख  याचिका  प्रस्तुत  कर  दी  थी  सनौर  कहा था  कि

 यह  अधिनियम  इस  आधार पर  वैध  नहीं ह  कि  इस  शभ्रधिनियम में  समाज के  सामान्य  सदस्यों

 को  बाहर  रखा  गया  है  तथा  वे  सम्मेलन  के  प्रथम  सदस्य  नहीं  हो  सकते  हैं  |  इस  प्रकार  यह

 अघिनियम  संस्थाओं की  स्थापना के  मूल  अ्रधिकार का
 उल्लंघन  करता

 महोदय  पीठासीन  हुए ]

 उस  समय  सामान्य  सदस्यों को  न  लिये  जाने  का  कारण  यह  था  कि  उस  समय  कोई  पूर्ण

 सूची  नहीं  थी  att  हमारा  विचार  था  कि  अधिनियम
 के  लागू  होने  के

 बाद  नये  सदस्यों  को

 प्रविष्ट  किया  सकता है  ।

 यह  संशोधन  सावधानी के  विचार से  रखा  गया ह  तथा  यह  ara की  गयी है  कि  सामान्य

 सदस्यों  के  बारे  में  उपबंध  रखते  समय  अधिनियम  के  लागू  करने  में  और  कोई  कठिनाई  उत्पन्न

 नहीं  होगी  ।

 इस  अवसर  पर  कुछ  कौर भी  संशोधन  किये  जा  रहे  हैं  ।

 ऐसा  अनुभव  किया गया  हे  कि
 को  ३  रखना

 बहुत  कम  होगा  ।
 अतः  उसे ५

 कर  दिया  गया
 |  एक  सैनिक  उपबंध  रखा

 जा  रहा ह
 ताकि

 कास  को
 यथाशीघ्र

 खत्म  करने
 तथा

 कृत्यों को  निभाने के  लिये  हमें  एक  या
 दो  कौर  सदस्य  नियुक्त  करने  पड़ें  तथा  उन्हें  बेचैन  देना  हो

 तो  ऐसा  किया जा  सके  ।
 धारा  ५  को

 भी  संशोधित  करने
 का  बिचार हे  ताकि  यह  स्पष्ट  किया

 जा  सके  कि  श्र  वास्तव में  एक  है  ।

 महोदय
 :

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुमा
 ।

 लक्ष्मी मल्ल  सिंधवी  :  में  यह  जानना  चाहता हूं  कि  सदस्यों की  पुरी  लिस्ट  उपलब्ध

 हो  गयी हे  अथवा  केवल  सावधानी के  तौर  पर  ही  पह  अधिनियम  रखा  जा  रहा  है
 ?

 डा०  का०  ato  श्रीमाली  :
 यह  अधिनियम  सावधानी  के  तौर  पर  ही  रखा  जा  रहा  है  |

 fat  हरि  कामत
 :

 सें  ave  ध्यान  विधेयक  के  खंड
 ४

 की  आर

 आकर्षित करना  चाहता  हू  ।  इसमें  वेतन  तथा  भत्ते  देन ेका  उपबंध  किया  गया  है  ।  यह

 संभावना ह  कि  इसके  लिये  सरकार  से  अधिक  अनुदान  लिया  जायेगा  ।  इस  प्रकार  यह  घन  विधेयक

 हो  जाता ह  तथापि  इसमें  राष्ट्रपति की  सिफारिश  संतन  नही ंहै  ।  इसके  साथ  एक

 वित्तीय  ज्ञापन  भी  होना  चाहिये  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  माननीय सदस्य  को  अरपना  मत  शौर  अधिक  स्पष्ट  करना  चाहिय े।

 इस  विधेयक में  भारत  की  संचित निधि  में इस  समय  प्रशन
 केवल  संसोधन  विधेयक  का

 है
 ।

 से
 धन  निकालने  का  कोई  उपबंध  नहीं  है  ।  मेरे  विचार  से  माननीय  सदस्य  हारा  उठायी

 गई  आपत्ति  निराधार है  ।

 tra  अंग्रेजी  में



 aq  हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन  विधेयक  २१  १९६३

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली  :  मेंने  विधेयक को  पुरःस्थापित  करते  समय  यह  बात  स्पष्ट
 से  कह  दी  थी

 कि  सम्मेलन  क  परीक्षा  शुल्क  इत्यादि  से  राय  होती  है  तथा  इसमें  कोई  नियमित

 अनुदान '  लेने  की  व्यवस्था  नहीं  की  गयी है  ।  वह  भ्र पनी  ही  निधि में  वेतन  are  भत्ता के  लिये

 व्यय  करेगा

 fat  हरि  विष्णु  कामत  :  तथापि  सरकार भी  उसे  भ्रनुदान देगी  ।

 महोदय
 :  संविधान के  अ्रनुच्छेद ११०  का  कोई  भाग  इस  पर  लागू  नहीं  होता

 आपकी  शभ्रापत्ति  निराधार है  ।

 fat  स०  मो०  बनर्जी  )  :  अध्यक्ष  हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन  के  बारे में  बहुत

 दिनों से  जो  झगड़ा  चला  रहा  में  तराशा  करता  हूं  कि  शायद  इस  बिल  के  पास  होनें  के  बाद  वह

 कुछ  खत्म  हो  ।  ars  हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन  के  बारे  में  जब  इस  सदन  में  भाषण  तो  मेरी  aval

 के  सामने  स्वर्गीय  श्री  पुरुषोत्तमदास टंडन  की  तस्वीर  श्री  जायेगी  ।  में  समझता  हूं  कि  इसी  सम्मेलन

 के  द्वारा इस  देश  में  हिन्दी  का  प्रचार  at  विकास  करने  की  जितनी  कोशिश  उन्होंने की  उतनी

 ai  किसी  ने  नहीं  की  ।  लेकिन  मेरे  विचार  में  कुछ  इन्हीं  झगड़ों  के  कारण  इस  सम्मेलन  के  द्वारा जो

 काम  होना  चाहिये  वह  शायद  नहीं  दुरा
 ।

 अराज  जब  हम  इस  सदन  में  इस  बिल  के  बारे  में  विचार  कर  रहे  तो  में  माननीय  मंत्री  जी  कां

 घ्यान इस  तरफ  अ्राकषित
 करना  चाहता  हूं

 कि
 देश  में  हिन्दी  का  जो  प्रचार  प्रसार  होना  चाहिये

 शायद  वह  भी  नहीं  ड्रा  ।  उसके  लिये  कितनी  कोशिश  हो  रही  यह  माननीय  मंत्री  जी  मुझ

 से  ज्यादा  जानते  लेकिन  हिन्दी  के  हक  में  होने  के  नाते  में  समझता  हूं  कि  जो  भी  कोशिश  हो  रही

 वह  बहुत  ही  कम  है
 |

 यह  एक  मानी  हुई  बात  है  कि  देश  की  कोई  जुबान  ऐसी  जिसको  सब  बोल  सकें  ।  इस  सदन

 के  कुछ  माननीय  सदस्य  मूझे  माफ  यदि  में  ag  कि  sere  हिन्दुस्तान  की  कोई  एकमात्र  जुबान  हो

 सकती  तो  वह  हिन्दी  ही  हो  सकती  है  ।  इसलिये  विकास  जितनी  भी  जल्दी  उतना  ही

 wear  है  ।  लेकिन  हम  देखते  है  कि  are  जो  कुछ  भी  कोशिशों  हो  रही  वे  सही  fear  में  नहीं

 हूँ  ।  बहुत  बार  यह  भी  देखा  गया  कि  जरगर  हिन्दी  के  बारे  में  हम  ज्यादा  कहते  ती  कुछ  भाई  यह

 कहते  हैं  कि  ये  हिन्दी  इम्पीरियलिस्ट्स है
 ।

 में  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  इसमें  हिन्दी

 लियम  का  कोई  सवाल  नहीं  है  ।  सवाल  तो  ऐसी  भाषा  का  जो  कि  श्राम फहम  हो  ।  जब  उर्दू के  बारे

 में  भी  इसी  तरह  का  एतराज  किया  गया  तो मेंने  इस  सदन  में  कहा  था  कि  उर्दू  एक  [०2  जुबान

 जिस  देश  में  सब  लोग  एक  ही  जुबान  बोलना  चाहते  थे
 झर

 कोई  ऐसी  जुबान  नहीं  तो

 उर्दू  जबान  का  जन्म  ।

 मारा  करता  हूं  कि  इस  बहस  में  हिस्सा  लेते  हुये  माननीय  मेम्बरान  इस  बात  की  तरफ  ध्यान

 आकर्षित  करने  की  कोशिश  करेंगे  कि  fat  हिन्दी  साहित्य  के  द्वारा ही  हिन्दी

 का  पुरा  विकास  नहीं  हो  बल्कि  देश  में  ऐसे  बहुत  से  सम्मेलनों  ate  ऐसी  बहुत
 सी

 की

 जरूरत  जिनके  art  हिन्दी  देश  की  वह  जुबान  बन  जो  कि  झ्रामफहम  हो  देश  का
 तमाम

 ee
 राज-काज

 हिन्दी  में  चलाया  जा  सके

 ।

 मूल  अंग्रेजी  में



 GE १  Race  )  हिदी  साहित्य  सम्मेलन  विधेयक

 इसके  स्टेटमेंट  श्राफ  भ्राबजैक्ट्स एंड  राजेश  में  '
 साफ  बताया गया  हे  कि  इसको  चैलेंज  किया

 गया  यही  एक  कारण  था  जिस  की  वजह  से  ऐसी  स्थिति  पैदा  हो  चुकी  सम्मेलन  ऐसी

 स्थिति में  पहुंच  चुका  था  कि  उसके  टूटने  का  डर  पैदा  हो  गया
 तो

 उसको  दूर  कर  दिया  जाना

 चाहिये ।  लेकिन  अगर कुछ  ate  भी  कारण  तो  उनको  भी  दूर  किया  जाना  चाहिये
 ।

 ग्राम
 भी

 मुझे

 ज्ञात  gar  प्र  मुम्किन  है
 कि

 यह  चीज  गलत  कौर  नगर  यह  गलत  है  तो
 में

 चाहूंगा
 कि

 नीय  मंत्री  जी  कहें  कि  यह  गलत  है  कि  यही  एक  कारण  नहीं  था  जिससे  यह  संस्था  ठीक  नहीं  चल  सकी

 या  जिसकी वजह  से  वाद  विवाद  पैदा  हो  गया  या  मन-मुटाव  पैदा  हो  गया  बल्कि  इसके  कौर  भी  कई

 कारण थे  ।  में  जानना  चाहता  हूं  कि  उन  कारणों  को  दूर  करने  के  लिये  सरकार  की  तरफ  से  क्या

 कोशिश  हो  रही  है  ।  लेकिन  ar  यही  एक  कारण  था  तो  में  इस  बिल  का  समान  करता हूं  शर  में

 a.
 ह  न्  हैं  कि  इसके  पास  होते  ही  उन  चीजों

 को  दूर  कर  दिया  जायेगा जो  बाघक  बनी  हुई

 महोदय  :  वह  कोना  भी  सदन  का  ही  एक  भाग  हैं  प्रौढ़  इसलिये  अध्यक्ष  के  ग्रनुदासन

 के  प्रधान है  ।

 श्री स०  मो०  बुर्जों
 :  श्रीमान जी  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  यह  कार्यवाही  में  शामिल  कर  लिया

 गया ॥

 अघ्यक्ष  हमारे  माननीय  मित्र  श्री  कामत  ने  पेश  की  है  प्रौढ़  में  समझता

 हूं  कि  ome  उनको  मान  लिया  जाये  तो  कोई  बुरा  नहीं  होगा
 |

 मेरे  ख्याल  में  इस  बिल  में  तकरीबन  तकरीबन  यही  चीज  है  जो  उनकी  संशोधन  संख्या  ४

 में  हैं  प्रौढ़  लफ्जों  का  ही  कुछ  हेर  फेर  इस  एमेंडमेंट  को  मानने  में  मेरे  ख्याल  में  कोई  बाधा  नहीं  होनी

 चाहिये  ।

 उनका  पं शो वन  जो  वह  इस  प्रकार  से  है
 :--

 १,  पंक्ति  ४,--

 “1962”  (१९६२)  के  स्थान  पर  1963”  (28&3)  रखा  जाये  ।

 मेरे  ख्याल  में  माननीय मंत्री  जी  का  भी  यही  संशोधन  हे  ।  उनका  संशोधन नम्बर  दो

 इनका  नम्बर  ३  है  ।  चूंकि  इनका  संशोधन  नम्बर  तीन  है  कौर  माननीय  मंत्री  जी  का  नम्बर  दो  इस

 वास्ते  कहीं  ऐसा
 न  हो  कि  इसको  न  माना  जायें  ।  हमें  चाहिये  कि  हम  अच्छी  परम्परा त्रों  की  स्थापना

 करें  विरोधी  सदस्यों  की  माफंत  जो  संशोधन  रहे  उनको  मान  लिया  जायें  तो  यह  एक

 बात  होगी  ।

 भ्रष् यक्ष  महोदय  यह  बात  बाद में  करने  की  है  क्लॉज  पर  बहस  होगी  |

 श्री
 स०  मो०

 बीजों
 :  हो  सकता  है

 कि
 इसके  बाद  मुझे

 न
 इसलिये  मेंने  समझा  कि

 अगर में  श्रेणी  इसका  जिक्र  कर  दूं  तो  भ्रच्छा होगा  ।

 भ्रष् यक्ष  :  जहां  तक  ग्रा पने  नम्बजं  का  जिक्र  किया  जिस  तरह  से  नो  for  aye
 oy
 NS

 उसके  मुताबिक  नम्बर  किया  जाता  है  ।  लेकिन  इसका  फैसला  तो  इसी  aaa  नहीं  लेना

 श्री
 स०

 सो०  बनों  :
 में  फैसला  प्रभी  नहीं  चाहता  हूं  ।  मेंने  तो  माननीय  मंत्री

 जी
 से  आपकी

 माफंत  कुछ  निवेदन  करना  चाहा  था  ।

 में  इस  बिल  का  स्वागत  करता  हूं  ।

 मूल  श्र  ग्रेजी  में



 fo  feat  साहित्य  सम्मेलन  २१  १९६ ३

 यह  सही  है
 कि

 देश  के  सामने  एक  संकट  लेकिन  फिर  भी  जो  काम  उन्होंने  गुरू  किया  था

 हिन्दी  के  प्रसार  का  कौर  जो  पूरा  नहीं  हो  रहा  वह  पूरा  कैसे  हो  सकता  इस  पर
 विचार  करें यह

 सही  है  कि  यह  संकट  हमेशा  नहीं  बना  रहे  गा  कौर  इसमें  जीत  हमारी  होगी  कौर  यह  निश्चित  भी  है  ।

 आज  हम  जो  नारा  देय  में  लगाते  हैं  हिन्दी  वह  भी  हिन्दी  भाषा में  लगाते  हें  ।  जिस  भाषा  में

 यह  नारा  लगाया  जाता  उस  भाषा  के  विकास  उसके  प्रसार  में  जितनी  भी  कोशिश की  जायें

 कम  कौर  में  समझता  हुं  कि  इस  काम  में  सहयोग  देना  इस  सदन  के  प्रत्येक  माननीय  सदस्य  का  फर्ज

 है  ।  माननीय  मंत्री  जी  से  में  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वह  हम  लोगों  को  इशारा  दें  इसके  बारे  में  कि  हिन्दी

 आखिर  कहां  तक  पहुंची  क्या  उस  मंजिल  पर  पहुंच  चुकी  जिस  पर  उसे  पहुंचना  चाहिये  था

 और  झगर  नहीं  पहुंची  तो  कयों  नहीं  पहुंची  है  कौर  इसके  लिये  कौन  जिम्मेदार  किसका  कसूर

 श्री  प्रकाश वीर  शास्त्री  :  अध्यक्ष  भारतीय  स्वाधीनता  प्राप्ति  के

 हास  में  जिन
 संगठनों

 का  विशेष  योग  रहा  उनमें  हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन  का
 भी

 एक  प्रमुख  स्थान

 है  ।  कोई भी  राष्ट्र  स्वतंत्र  होने  के  साथ  ही  जिस  भाषा  में  झपने  राज्य  की  प्रगति  के  स्वप्न  लेता

 वह  भाषा  कौन  हों  यह  निर्णय
 लेने  की  स्थिति

 जब  हमारे  सम्मुख  तो
 उस

 समय  हिन्दी  साहित्य

 सम्मेलन ने  श्रांदोलनात्मक  रूप में  बहुत  बड़ा  योग  दिया  था  ।  स्वतंत्रता  के  जब  में  एक  राज

 भाषा के  प्रदान  का  निर्णय हो  चुका  कौर  यह  मान  लिया  गया
 कि

 पन्द्रह  वर्ष  के  च्  हिन्दी  इस

 देवा की  राज  भाषा  बनेगी  तो  हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन  का  झ्रांदोलनात्मक  रूप  से  दूसरा  झ्रध्याय

 रचनात्मक  कार्य  का  पाया  ।  लेकिन  हमारा यह  दुर्भाग्य  था  कि  कुछ  ऐसे  लोगों  के  हाथों  में  यह

 संस्था  चली  गई  जिससे  हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन  अ्रपने  अपेक्षित  उद्देश्य  तक  न  पहुंच सका  ।

 भारतीय संसद  ने  इसको  राष्ट्रीय  महत्व की  संस्था  घोषित  कर  जो  एक  महत्वपूर्ण  कौर  गोरखपुर

 निचय  उसका  उस  समय भी  मेंने  स्वागत  किया
 था  प्रौढ़  उस  विधेयक  में  जो  थोड़ी  त्रुटियां

 रह  उनको  जो
 श्राप  संसोधन  करके  दूर  करने  जा  रहे  उसके  लिये  भी  में  सरकार  के  निर्णय

 की  सराहना करता  हूं  ।

 परन्तु  इसके  साथ  ही  साथ  एक  दो  बातें  जो  मेंने  उस  समय
 भी

 कहीं
 थी

 राज  फिर

 से  कहना  चाहता  हुं
 ।

 पहली  बात  तो  यह  है  कि  हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन  को  राष्ट्रीय  महत्व

 संस्था  आपने  घोषित  किया  है  शौर  उसके  मागं  में  खाने  वाली  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिये  ही

 फिर  दुबारा  भी  श्रापने  यह  विधेयक  सदन  में  प्रस्तुत  किया  इससे  तो  कहीं  एसा
 न

 हो  कि  हिन्दी

 साहित्य  सम्मेलन  का  जो  स्वतंत्र  रूप  से  कार्य  करने  का  झपना  एक  क्रम  रहा  इस  विधेयक  के  पास

 होने के  परमाणु  वह  बदल  जाये  और  वह  एक  दासी  संस्था  के  रूप  में  बन  कर  रह  जाये
 ।

 यह  बहुत

 बड़ी  प्रियंका  जो
 न

 केवल  मेरे  अपितु  देश  के
 हर

 व्यक्ति  के
 मस्तिष्क

 में  में  चाहता  हूं  कि
 सीमा

 मंत्री  महोदय इस  विधेयक  को  स्वीकार करने  के  इचऋ
 इसका जो  व्यावहारिक रूप  होगा  उसमें  भी

 इस  बात  का  ध्यान  रखेंगे  कि  ऐसा  न  हो  पाये  ।

 हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन
 जनसाधारण

 की  संस्था  बनी
 रहे

 ,  कुछ
 व्यक्ति  faa

 की  हीं
 संस्था

 न  बनी
 र

 या  फिर  यों  कहिये  कुछ  ब्यक्ति  विशेषज्ञों  का  ही  अधिकार  इस  पर
 न

 रहे
 ।  जहां इस  बात  की

 झा वस् यकता  रहे  वहां  मेंने  पहले  कहा  है  कुछ  रचनात्मक  कार्य  करने  की  भीं  अब  विशेष

 पम  उठाने  की  भ्रावइ्यकता है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  देश  में  जो  यह  शिकायत  बार  बार  सुनने
 में  जाती

 हैकि  हिन्दी  में  विज्ञान  का  साहित्य  नहीं  या-हिन्दी
 में

 टैक्नोलोजी
 का

 साहित्य
 नहीं  है-यह  शिकायत

 faa  सम्मेलन  इस  दिदा  में  बहुत  बड़ा  कार्य  कर  सकता st  हिन्दी  साहित्य



 १  १८८४  हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन  )  विधेयक  औ

 सम्मेलन के  मार्ग  मे ंजो  रुकावटें  वे  तो  इस  विधेयक के  पास  होने  के  बाद  लगभग  wa  दूर  हो

 जाती  हैं  ।  अब  यह  बहाना  भी  हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन  के  पास  नहीं  रहेगा  ।  जो  कार्य  दूसरी  संस्थायें

 कर  रही  वह  कार्य  हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन  को  तो  अपने  पुराने  इतिहास  को  सामने  रखते  हुये  और

 उसी  अच्छे  रूप  में  करना  चाहिये  |

 हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन  का  प्रारम्भ  से  हिन्दी  की  परिवारों  का  क्रम  भी  एक  चलता है

 और  उन  परिवारों से  हिन्दी के  प्रचार  में  बहुत  बड़ा  बल  मिला है  ।  लेकिन  दक्षिण  भारत  में

 हिन्दी  प्रचार  राष्ट्र  भाषा  प्रचार  समिति  वर्मा  इत्यादि  हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन
 के  बाद

 की  बनो  हुई  संस्थाओं  उन्होंने  हिन्दीਂ  के  प्रचार में  जितना  बड़ा
 योग  दिया  उसके  लिये  जितनी

 उन  संस्थाओं  की  सराहना  को  जाए  थोड़ी  होगी  लेकिन  उसके  साथ  ही  साथ  हिन्दी  साहित्य

 सम्मेलन  को  भी  कुछ  थोड़ा  इस  संबंघ में  आत्म-निरीक्षण  करना  होंगा  क्योंकि  जो  कार्य  पहले

 उसका  कहीं  वह  अपन  प्रमुख  उद्देश्य  से
 भटक  तो  नहीं  गया  ।  जिससे

 कौर  दूसरी
 संस्थायें

 उससे  at  बढ़  wa  ।  माशा  करता हूं  कि  इस  विधेयक
 के

 पारित  होने के  बाद
 शिक्षा  मंत्री

 महोदय  साहित्य  सम्मेलन  के  कार्यकर्ताश्रों  को  इस  प्रकार का  भी  निर्देश  देंगे  कि  वे  इस  दिवा

 में  थाड़ा  गंभीरता  से  सोचें  a  हिन्दी  को  सरल  कौर  व्यापक  रूप  देने  में  भी  कार्य

 कल  हो  हमारे  राष्ट्रपति जो  ने  कलकत्ता में  हिन्दी  शिक्षा  प्रसार  समिति  का  दीक्षान्त  भाषण

 देते  हुए  कहा है  कि  हिन्दी न  केवल  हमारे  देग  में  ही  व्यापक  होती जा  रही  अपितु  विदेशों
 में

 भी  हिन्दी को  बड़ी  तेजी  के  साथ  सीखा  जा  रहा  मेरा  अपना  विश्वास  है  कि  राष्ट्रपति  जी

 का  यह  कथन  कि  विदेशों में  हिन्दी  को  बड़ी  रुचि के  साथ  सीखा  जा  रहा  यह  तो  बहुत
 ~

 सच  है  लेकिन  अपने  देश  को  स्थिति  क  संबंध में  वह  ठीक  नहीं है  i  इसके  लिये  हमने  पन्द्रह

 वर्ष  को  अवधि  निर्धारित  कौ  थी  are  कहा  था  कि  इस  म्रवधि  के  orang  निश्चित  उद्देश्य  तक

 बहू  पहुंच  जायेगी  ।  लेकिन  wa  इस  अधिवेशन में  न  सही  अगले  अधिवेशन में  एक  ऐसा  विधेयक

 विचार के  लिये  प्रस्तुत  होने  जा  रहा है  जिसमें  ह श अ्रंप्रेजी  को  सहभाषा  के  रूप में  जारी  रखने

 कीਂ  व्यवस्था  को  जाने  वाली है  ।  वह  विधेयक  इस  संकटकालीन  स्थिति में  बड़ा  विवादास्पद

 रुप  करेगा
 ।  मैं  ने  तो  माननीय  गृह  मंत्री जी  से  निवेदन  किया  था  कौर में  चाहता हूं  कि

 हमारे  दिक्षा  मंत्री  महोदय भा  गृह  मंत्री  जी  तक  हमारी  इस  श्रावाज
 को  पहुंचादें  कि

 जब

 तक  संकटकालीन  स्थिति  तब  तक  उस  विधेयक  की  पेश  न  १९६४५ के  जाने  में  प्रभी  दो  वर्ष

 ौर  बाको  हैं  ।  इस  वास्ते  संकटकालीन  स्थिति  तक  कम  से  कम  इस  प्रकार का  विवादास्पद

 विधेयक  जो  भाषा के  संबंध में  इस  सदन में  कराने  बाला है  स्थापित  कर  दिया  इससे

 सरकार को  नाक  नीची  नहीं  होती  ।  कौर  देश  में  कोई  विवाद  भी  नहीं  उठेगा |

 जहां  तक  हिन्दी  के  प्रचार  हिन्दी  क्षेत्र  में  कार्य  का  संबंध  शिक्षा  मंत्रालय ने  एक

 बहुत  अच्छा  कोष
 तयार  किया  है  कौर  इससे  बहुत  बड़ा  बल  हिन्दी  को  मिला  है  ।  पीछे  welt

 जब  शझ्राकादावाणी से  हिन्दी  के  प्रचार की  समस्या  का  प्रदान  आया  तो  उस  समय  भी  हमारे  प्रधान

 मंत्री जी  ने  शिक्षा  मंत्रालय की  are  ही  इंगित  किया  था  कि  शिक्षा  मंत्रालय  इस  प्रकार  का  कोष

 तैयार कर  रहा  है  जिस  में  २४,०००  शब्द हैं  और  जिसका  आकाशवाणी में  भी  प्रयोग  किया  जा

 सकता है  टूर  वहां  उन  शब्दों  को  व्यावहारिक  रूप  दिया  जा  सकता  है  ।  लेकिन  मेरा  झपना

 विश्वास  साथ  ही  कुछ  इस  प्रकार का  भी  है  कि  ड्राप  जितना  परिश्रम  करते  वह  सारा  केवल

 श्रापकें  क्षेत्र
 तक  ही  सिमट  कर  रह  जाता  दूसरे  मंत्रालयों को  जितना  उसको  व्यवहारिक रूप

 देना  उतना  व्यवहारिक  रूप  वह  उन्हें  नही ंदे  जितनी  हिन्दी  इन  पन्द्रह  वर्षों में

 amt  बढ़नी  चाहिये थी
 और  जितना  हिन्दी को  सम्मानपूर्ण स्थान  मिलना  चाहिये

 था
 उतना  नहीं

 मिल  सका है  ।  इसके  लिये  देश  की  जनता  दोषी  नहीं हैਂ  जितनी  देश की  सरकार  दोधी
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 ७  क  २१  १९६  हे साहित्य  सम्मेलन  विधेयक

 है  ।  हमारी  नीति  उसी  प्रकार  रही है  जैसे  बाजार  में  कई  दुकानों पर  लिखा  रहता है

 नकद  कल  शर  उधार  लेने  वाला  सोचता है  कि  शायद  कल  नम्बर  जाये

 पर  नहीं  कराता  |  उसी  प्रकार  हम  भो  बराबर  पन्द्रह  पन्द्रह  वर्ष  कहते  आगे  चलते  गये  ।

 अब  हम  ने  PEy  को  याद  करना  शुरू  किया सो  भी  दूसरा  विधेयक  लाने  की

 तयारी है  ।  सरकार को  जो  उदासीन  होती  जो  वे  किसो  स्वास्थ  राष्ट्र  को  परम्परा त्रों के  चिह्न

 नहीं  हैं  ।  हमें  निर्णय  के  संबंध  में  फिर  से  सोचना  चाहिये  तो  हमारे  देश  में  १६  या  १७  नये

 राज्य  उन  में  जो  इस  प्रकार के  राज्य  हैं  जहां  हिन्दी  का  व्यवहार  होता  है  le  जिन  प्रांतों

 की  सरकारों ने  इस  का  निर्णय  किया है  कि  सन्‌  PEERY  में  वह  हिन्दी में  कार्य  करना  प्रारम्भ  कर

 देंगी  उन  के  संबंध में
 केन्द्रीय  सरकार

 को
 निर्णय  लेने में  कयों  हिचक  है

 ?
 वह  कयों  नहीं इस  बात

 कीं  घोषणा  करती  कि  हम  जो  विधेयक  लाने  जा  रहे  हैं  वह  उन  सात  प्रान्तों  को  छोड़

 जो  प्रान्त  हिन्दी  को  नहीं  पचा  या  खपा  उन  के  लिये  उपस्थित  किया  जा  रहा  है  ।  इस  में

 कोई  safe  नहीं  होगी  ।  ate  फिर  कम  से  कम  देशवासियों  को  यह  सोचने  का  aaa  तो  मिलेगा

 कि  सरकार ने  इन  पन्द्रह  वर्षों  में  सात  कदम  ant  बढ़ाये  gate  नौ  कदम  शेष  जिन  को

 बढ़ाने के  लिये  सरकार  समय  मांग  रही  है  ।  यह  एक  बुद्धिमत्तापूर्ण  निर्णय  होगा  ।  लेकिन  सात

 प्रान्तों
 को  भी

 शेष  नौ
 प्रान्तो ंके

 साथ
 जोड़  लेना  व्यावहारिक  नहीं

 दूसरी  बात  जो
 f

 विशेष  रूप  से  कहना  चाहता  हूं  वह  यह  है
 कि

 जब  हिन्दी का
 प्रश्न

 सामने  भ्राता है  तो  उस के  साथ  साथ  हमारे  मस्तिष्क  में  भ्रांत  एक  बात  कराती  है  वह  है  देवनागरी

 लिपि  को  मैं ने  पहले  भी  सदन में  चर्चा की  ale  मुझे  प्रसन्नता है  कि  मेरे  जसा  सामान्य

 व्यक्ति  ही  नहीं  इसको  सोचता  बल्कि  अभी  कुछ  पहले  इसी  राजधानी  में  सारे  देश

 के  मुख्य  मंत्रियों का  एक  सम्मेलन  हुआ  उस  सम्मेलन में  भी  सर्वसम्मति से  निर्णय  किया

 गया  था  कि  भारते  की  जितनी  प्रान्तीय  भाषाये ंहैं  उनको  एक  दूसरे को  निकट  लाने के  लिये

 are  एक  सामान्य  लिपि
 को  माध्यम  बना  लिया  जाय  तो  बहुत  सहायता  मिलेगी  ।  लेकिन

 मुख्य  मंत्रियों  के  सम्मेलन  के  सर्वसम्मति से  निर्णय  लेने  के  बाद भी  वह  प्रस्ताव  कार्यरूप में  परिणत

 नहीं  किया  जा  सका है  ।  वह  प्रस्ताव केवल  प्रस्ताव  को  भाषा  तक  ही  सीमित है  या
 समाचार

 पत्रो ंके  लिये  अन्दोलन का  विषय  बन  कर  रह  गया  मेरा  अपना  विश्वास है  कि  हमारे  यहां

 जो
 भाषा  की  लड़ाई  चल  रही  है  उसका  एक  बहुत  बड़ा  कारण  यह  है  कि

 लिपि
 की  दीवार

 बीच
 में  खड़े  होनेसे  सब

 एक  दूसरे से  भ्रपने  को
 दूर  समझते हैं  sare  लिपि

 की  दीवार  बीच

 से  हटा
 दी

 जाये  तो  सारी  कठिनाई  दर  हो  जाये
 ।

 मराठी  की  लिपि  देवनागरी  गोरखाली

 की  लिपि  देवनागरी है  ।  इसलिये  इन  दोनों  भाषाओं को  पढ़ने  ate  समझने  में  हिन्दी  जानने

 वालों को  कोई  विशेष  समय या  श्रम  नहीं  लगता  है  ।  जितनी  भी  भारतीय  भाषायें हैं  उन  में  से

 प्रायः
 सब  संस्कृत की  पुत्रियां  उन  में  संस्कृत  शब्द  बहुत हैं  ।  मलयालम  बंगला  तामिल  है

 या  पंजाबी  यदि  उन  को  देवनागरी लिपि  के  माध्यम से  लिखा  जाय  तो  कोई  विद्वेष  कठिनाई

 होने  वाली  नहीं  है
 ।

 मेरा  कदापि  अभिप्राय  यह  नहीं  है  कि  जब  मैं  देवनागरी  लिपि
 की  चर्चा करता

 हू ंतो  चाहता हूं  कि  उन  भाषाओं  की  लिपि  को  समाप्त  कर  दिया  जाये  प्रौढ़  उनकी  लिपि  को  समाप्त

 कर  के  ही  देव
 नागरों  रखी  जाय  ।

 मैं  आरम्भ से  ही  इस  विचार  का  रहा  हूं  कि  अपनी  प्रान्तीय  भाषाओं
 को  सुरक्षित  रखते  हुए  प्रतीत  भारतीय  रूप  में  हिन्दी  को  सामान्य  व्यावहारिक  भाषा  बनाने  के  लिये

 सरकार  यत्न शील  उसी  प्रकार  मेरी  अपनी यह  भी  मान्यता  है  कि  प्रान्तीय  भाषाओं  की  सपनो

 लिपियों  को  सुरक्षित  रखते  हुए  उनको  वापस  में  निकट  लाने  के  लिये  यदि  देवनागरी को  सामान्य

 तुममें  सारे  देश  के  लिये  स्वीकारे  कर  लिया  जाय  तो  भाषा  के  नाम  पर  जो  छोटे-छोटे  विवाद  उठ
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 खड़े  होत ेहैं  उनको  समाप्त  करने  में  एक  aga  बड़ा  योग  कौर  इसके  लिये  हिन्दी  साहित्य

 सम्मेलन  जैसी  संस्था भी  एक  बहुत  बड़ा  कार्य  कर  सकती  है
 ।

 मुझे  इस  बात को  प्रसन्नता है  कि  हिन्दी  जगत  को  एक  बार  फिर  बाप  के  द्वारा  आवासन

 और  भरोसा  मिला है  कि  हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन  जैसी  गौरवपूर्ण  संस्था  में  जो  आन्तरिक

 नाइयों  उत्पन्नहो  गई  हैं  उन्हें  दूर  करने के  लिये  ही  यह
 विधेयक  उपस्थित किया  गया  इस

 बात को  कहते  हुए  मुझे  att  भो  सादिक  प्रसन्नता  जैसी  कि
 श्री

 स०  मो०  बनर्जी
 ने

 पने

 भाषण में  चर्चा  कि  जब  हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन  का  नाम  जाता  है  तो  श्रद्धेय  टण्डन जी  की

 याद  बरबस  मस्तिष्क में  या  जात है  ।  मैं  इस  बात  के  लिये  भी  घन्यवाद  देना  चाहता  हूं  कि  सरकार

 ने  यह  निर्णय  टण्डन  के  जीवन  काल  में  ही  लिया  जिस से  उन्हें  मृत्यु से  पहले  बहुत  बड़ी  शान्ति

 मिली  कि  सरकार ने  इस  प्रकार का  गौरवपूर्ण  fang  लिया धौर  हिन्दी  का  sea जो  चन्द  स्वार्थी

 लोगो ंके  हाथो ंमें  जाकर  उलझ  गया  था  उसे  सरकार  उदार  स्तर  पर  सुलझाना  चाहती  हैं  गौर  उसे

 में  जो  न्यूनता  रह  गई  है  उस  को  aa  ठीक  करना  चाहती है  ।  लेकिन  इसके  साथ  साथ  फिर

 जैसा  मेंने
 प्रारम्भ  में  कहा  वक्तव्य  को  उपसंहार को  प्रो  लाते  हुए  निवेदन करना  चाहता

 हू ंकि  अब तक  जिस  प्रकार  से  हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन  सर्वसाधारण को  संस्था  रही हैं  उसी  प्रकार

 की  संस्था चह
 बनी  वह  एक तर कार के  गुलाम  संगठन  के  रूप  में

 न
 परिवर्तित  हो  जाय  इस  का  भी

 बराबर  ध्यान  रखा  जाय  ।

 इन  weet के
 साथ  में  सरकार को  इस  निर्णय के  लिये  धन्यवाद  देता हूं

 ।

 डा०  लक्ष् मीम लल  सिंधवी  :  seme  हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन .  .

 mea  महोदय  :  संक्षेप  रूप से  तो  ठीक  है  हिन्दी का  हिन्दी  के  प्रचार की

 बात  att  लैंग्वेज
 को  यहां  लाना  ।  लेकिन  उसके  ऊपर  बहुत  बर्तन न  लगाया  जाय  क्योंकि यह

 बहुत  लिमिटेड  बिल है
 |

 fato  लकष्मीमल्ल  सीधी :  मेरा  विस्तार में  जाने  का  विचार  नहीं  है  :

 weer  महोदय

 :

 में  आनरेबल  मेंबर  के  लिये  नहीं  कह  रहा  हूँ

 |

 डा०  सिंघवी  :  अ्रध्यक्ष  मुझे  प्रसन्नता है  कि  हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन

 संशोधन  विधेयक  जो  हमारे  समक्ष  राज  प्रस्तुत  किया  गया  है  वह  इस  भावना  से  प्रस्तुत किया  गया

 हैकि  किसी  कानूनी  wears  ary  हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन के  विकास  पौर  उत्थान हिन्दी

 साहित्य  सम्मेलन के  उद्धार के  प्रयत्नों कोई  बाघा न  खड़ी हो  जैसा कि कि  माननीय  मंत्री  जी  ने

 मेरे  प्रदान  का
 उत्तर  देते  हुए  संकेत  किया  था  ,  कि  मूल  विधेयक में  सामान्य  सदस्यों का  इस  लिये

 उल्लेख  नहीं  किया  गया  था  क्योंकि  उनकी  पूरी  सूची  उपलब्ध  नहीं  थी  तौर  श्राज  भी  ऐसा

 प्रतीत  होता है  कि  वह  सुची  पुरी  तौर से  उपलब्ध  नहीं  फिर  भी  उन्होंने  कठिनाइयों के

 निराकरण के  दृष्टिकोण से  जो  यह  कदम  उठाया है  वह  वास्तव में  इस  बात  का  द्योतक है  कि  वे

 हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन  संस्था
 के  उद्धार के  लिये  प्रयत्नशील  इस  दृष्टिकोण से  वास्तव  में  यह

 विधेयक  स्वागत के  योग्य है  और  मंत्री का  यह  प्रयत्न  waar का  पात्र  है  ।

 इस  विषय  में  में  केवल  यह  कहना  चाहूंगा  कि  उन  की  जो  यह  उत्कण्ठा है  कि  हिन्दी  साहित्य

 सम्मेलन  वी ध्रातिथी ध्र  सक्रिय  रूप
 से  अपना  कार्य

 करने  उसे  मूर्त  रूप  देने के  लिये
 उनको

 यह  भी  ध्यान  रखना  जैसा कि  मेरे  मित्र  श्री  प्रकाशवीर  शास्त्री ने  कि  यह  संस्था  किसी



 ev
 a

 |  साहित्य  सम्मेलन
 )  विधेयक  २१  &&  ३

 भी  प्रकार  सरकार के
 प्रभाव  क्षेत्र के  कारावास  में  बन्दी  हो  कर  न  रह  बल्कि  जैसा कि  वह

 जन जन
 सर्वसाधारण  की  संस्था

 रही  है  उसी  प्रकार  हआ गे भी भी  बनी  में  यह  भी  निवेदन

 करना  चाहूंगा कि  हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन को  वास्तव  में  न  केवल  साहित्यकारों का  संगम  ही

 बन  कर  रह  जाना  न  केवल  हिन्दी के  प्रसार  के  प्रबल  प्रवाह  के  रूप  में  ही  हमारे  समक्ष ar

 बल्कि  हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन  का  यह  प्रयत्न भी  होना  चाहिये कि  वह  प्रादेशिक  भाषाओं

 शर  लिपियों के  समन्वय  कौर  संगम का  प्रयत्न  करे  क्योंकि  यह  हमारे  देश  के  लिये  एक  सब  से

 बड़ी  ज़रूरत है  ।

 इन  दादों  के  साथ  में  इस  विधेयक  का  स्वागत  करना  चाहता  हूं  ।

 श्री  झ् ०  ना०  विद्यालंकार  अध्यक्ष  जहां  तक  इस  बिल  का

 ताल्लुक में  इसका  समर्थन  करता लेकिन  इस  बिल का  मुख्य  उद्देश्य  यह  है  कि  जो  कुछ

 इस  के  प्रारम्भिक  मेम्बरों के  संबंध  में  रहा  है  उस  को  साफ  किया  जाय  |  इस  बिल  के  उद्देश्यों में

 यह  बताया  गया  है  कि  हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन  को  एक  राष्ट्रीय  महत्व  की  संस्था  माना  गया

 हैश्नौर  इस  लिये  गवर्नमेंट  ने  इस  को  अपने  हाथों में  लिया  कि  इस  संस्था के  संबंध में  इस  प्रकार

 का  एक  बिल  पेश  किया  जाय  ।  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  जहां तक  उस  के  पुराने  मेम्बरों  को  लेने

 का  ताल्लुक  जेसा कि  इस  में  कहा  गया  हम  उतने  के  उतने  वहीं  जो  कि

 पहले  वैसे के  वैसे  ले  लेते  हैं  तो  में  ऐसा  अन भव्य  करता हुं कि  हम  इस  संस्था  को  एक  राष्ट्रीय

 महत्व  की  संस्था  बनाने  में  सफल  नहीं हो  मुझे  झ्राद्या यह  थी  कि  जब  हम  ने  यह  समझा

 कि  यह  एक  राष्ट्रीय  महत्व की  संस्था  है  तो  हम  इस  का  बहुत  बड़ा  विस्तार  करेंगे  प्रौढ़  इसके  मेम्बरों

 में  और  ज्यादा  लोगों  को  शामिल  करेंगे  ।

 जिस  समय  यह  संस्था  आरम्भ  हुई  थी  उस  समय  की  area  ौर  इस  समय  की

 अवस्था में  बहुत  फरक  है  ।  जब  यह  संस्था  ares  हुई  थी  उस  समय  हिन्दी का  कहीं  नाम  भी

 नहीं  कौर  मुझे  इस  बात  का  बहुत  was  कि  इस  संस्था  ने  हिन्दी के  प्रचार  के  लिये

 प्रारम्भिक  दिनों  जब  कि  लोग  हिन्दी  का  नाम  लेने  से  भी  घबराते  काम  किया  ।  इस  संस्था

 की  इस  के  जितनी  भी  प्रशंसा  की  जाय  थोड़ी  है  ।  इस  संस्था के  संचालकों  जिन  में

 हमारे  श्री  पुरुषोत्तम  दास  टण्डन जी  का  भी  नाम  जितनी  प्रशंसा  की  जाय  ae  उनकी  जितनी

 याद  की  वह  बहुत  कम  है
 ।

 लेकिन  हालात  बदल  गये  हैं
 कौर  are  हिन्दी  सारे

 राष्ट्र  की  भाषा  जब  हमने  हिन्दी  को  राष्ट्र  भाषा  का  स्थान  दिया  है  तो  उस  समय  हिन्दी

 की  प्रचार  वाली  संस्था के  पीछे  जो  आधार  जो  उस  के  लिये  समिति  या  जो  उस  को

 चलाने  वाली  कमेटी  उस  का  भी  विस्तार  उतना  हो  होना  चाहिये  में  ग्रा  करता था  कि

 उसके  भ्रमर  न  सिफ  वे  लोग  जो  कि  पहले  से  मेम्बर  हैं  बल्कि  उनके  अलावा  प्रत्येक  प्रान्त

 ae  मेम्बरों को  लिया  जाता  ।  जो  अन्य  भाषायें  जिन को  हम  हिन्दी  के  साथ  चलाना  चाहते

 जिनके  साथ  हिन्दी  का  सीघा  संबंध  जो  प्रान्तीय  भाषायें  हैं  लेकिन  जिन  पाषाण  के  सहयोग  के  साथ

 ही  हिन्दी  बढ़  सकती  उन  भाषाओं के  जानने  वालों  को  भी  उस  में  रखा  जाता  ।  ताकि  इस

 संस्था के  जरिये  जिस  हिन्दी का  प्रचार  किया  जाता  ,  हिन्दी को  जो  नया  रूप  दिया  वह  सही

 फ्लोर  पर  राष्ट्र  भाषा  होती  ak  उसका  रूप  ज्यादा  विस्तृत  होता  ।  इसलिये  में  समझता  हूं  कि

 जब
 हम

 इसके  दायरे  को  संकुचित  करते  हैं  we  इसकी  मेम्बरशिप  को  उतना  ही  रखते  हैं
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 जितनी कि  वह  पहले थी  भर  जैसा कि  इस  बिल  में  बतलाया  गया  कि
 जो  पुराने  मेम्बर

 हैं

 वे  प्रा  जायेंगे  तो  मुझे  सन्देह  है  कि  हम  इस  संस्था  को  राष्ट्रीय  महत्व  की  संस्था  बनाने  में

 सफल हो  सकेंगे  ।

 हो  सकता है  कि  मंत्री  महोदय  कहें  कि  बाद में
 वे

 लोग  दूसरे  व्यक्तियों को  शीरानी  संस्था

 में  शामिल  कर  ऐसा  हो  सकता  लेकिन  में  यह  चाहता
 था  कि

 जब  हम  इस  बिल
 को

 पास  कर  रहेहें  तो  हमें  यह  निश्चित  कर  देना  चाहिये  था  कि  किस  दिशा  में  इसकी  प्रगति

 होनी  चाहिये  कौर  किस  प्रकार  इसका  विस्तार  होना  चाहिये  शौर  उसकी  रूपरेखा  बना

 कर  इसमें  शामिल  कर  देना  हमको  यह  चीज  मेम्बरों पर  छोड़नी  चाहिये  किं  वें

 और  नये  मेम्बर  ले  कर  इस  संस्था  का  विस्तार  में  इस  चीज  को  आवश्यक  समझता

 हिन्दी  का  जो  रूप  राज  से  कुछ  समय  पहले  समझा  जाता  था  श्र  हिन्दी  का  उत्तर  प्रदेश

 में  और  wa  प्रान्तों  में  जिस  रूप  में  विस्तार  हुआ है  जब  वह  हिन्दी  राष्ट्र  भाषा  बनेगी
 तो

 mars रूप  से  उसका  वह  रूप  बदलेगा उसमें  दूसरी  भाषाओं  के  दादों  का  प्रवेश  होगा

 उसमें  दूसरी  भाषाओं  की  शैली  का  प्रवेश  होगा  ale  उस  पर  दूसरी  भाषाओ  का  बहुत  कुछ

 असर  में  समझता  हं  कि  हर  एक  की  धरती  की  खुशबू  हिन्दी  के  इन्दर  भराएगी

 कौर तब  एक  ऐसी  हिन्दी  का  विकास  हो  सकेगा  जो  सही  तौर  पर  राष्ट्रभाषा  हो  सके ।  उसमें

 यह  नहीं  होगा  कि  इन  दादों  को  हम  रखते  हैं  शर  इनको  नहीं  रखते  ।  जनता  जिन  शब्दों

 का  प्रयोग  करती  है  वें  उस  हिन्दी में  शामिल  होंगे  ate  उस  हिन्दी का  देश  में  प्रचार  होगा
 ।

 इस

 प्रकार की  राष्ट्र  भाषा  का  प्रचार  करने  वाली  संस्था को  सही  तौर  पर  विशाल  संस्था के  रूप

 में  होना  चाहिये था  ।  तर  ऐसा  करने  के  लिये  जो  oa  भारतीय  भाषाएं  शौर  जिनको  हमने

 झपने  संविधान  में  स्थान  दिया  उन  भाषाओं को  जानने  वाले  व्यक्तियों को  उस  संस्था  में

 स्थान  दिया  जाना  चाहिये  था  ।  में  समझता  हुं  कि  इस  बिल  में  यह  कमी  रह  गयी  है
 ।

 हम  जिस

 रूप  में  इस  बिल  को  पास  कर  रहे  में  नहीं  समझता  उस रूप में  यह  संस्था  कहां तक  राष्ट्रीय

 महत्व  की  संस्था  हो  सकेगी  |

 पिछला  इतिहास बताता  है  कि  संस्था में  गट बन् दियां  हैं  जिनकी शोर  श्री  प्रकाश वीर

 arent  ने  इशारा  किया  मं  श्री  प्रकाशवीर  शास्त्री  से  इस  बात  में  भी  सहमत  हूं  कि  ऐसा

 सहो  कियह  संस्था एक  सरकारी  संस्था  बन  कर  रह  जाए |  में  यह  भी  चाहता  हं  कि  जिन

 गुटबंदियों के  कारण  इस  संस्था का  काम  बन्द  पड़ा  रहा  वेफिर  न  में  चाहता हूं  कि

 हम  इस  संस्था  कों  उन  गुटबंदियों  से  बचा  सकें  ।  में  इसके  पुराने  इतिहास  में  नहीं  जाना  चाहता

 कि  जब  लोग  ऐसी  बातों  के  लिये  संघ  करते  थे  कि  परीक्षा  का  पत्र  किस  को  किस  को

 परीक्षक  बनाया  किसकी  किताब  ली  जाये  ।  इन्ही  व्यापारिक  चीजों  के  कारण इस  संस्था

 के  कार्य  में
 गड़बड़ी  पैदा हुई  ।  में  समझता हूं  कि  उससे  इसे  बचाने के  लिये  यह  आवश्यक है  कि

 हम  इस  संस्था को  ब्राड  बेस्ड  बनाएं  जिससे  कि  इस  तरह  की  बातें  न  हो  सके  ।  मझे  यह  खतरा साफ

 नजर  कराता है  भोर  में  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हुं  ।  अगर हम पुरानी हम  पुरानी

 मेम्बरशिप  पर  ही  मुहर  लगाने  जा  रहे हैं  तो  मुझे  खतरा  नजर  कराता  है  ।  में  आश्ना करता  हूं  कि

 मंत्री  महोदय  इस  खतरे पर  गम्भीरतापूर्वक  विचार  करेंगे  कौर  काशिश
 करेंगे  कि  जिससे  यह

 सही  मानों  में  राष्ट्रीय  महत्व की  संस्था
 बन  सके  कौर  ज्यादा  ब्राड

 वेस्ट  हो

 इन  शब्दों
 के  साथ  में  इस  बिल का  समर्थन  करता
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 श्री  शिव  नारायण  were  हिन्दी  हमारी  राष्ट्र  भाषा  है  ।  इस  हाउस

 ने
 उसको  पास  किया  है  हमारे  बुजुर्गों  ने  इस  पर  अपनी  मुहर  लगायी  है  ।  झाज  यहां  इस

 संबंघ  में  स्वर्गीय  श्री  पुरुषोत्तम  दास  टण्डन  जी  का  नाम  लिया  हिन्दी  के  नाते  टण्डन  जी

 ने  जो  मुसीबत  देश  में  उठायी  वहू  सब  जानते  में  ईश्वर से  प्रार्थना  करता  हूं  कि  उनकी  aro

 को  दवन्ती  शौर  सरकार  को  बधाई  देना  चाहता  हू ंकि  सरकार  यह  कानून  बना  कर

 हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन  को  प्रोत्साहन  देना  चाहती  है  ।

 मेरा  सुझाव  है  कि  ware  सरकार  चाहती  है  कि  हिन्दी  फूले  फले  तो  जो  लोग  लखनऊ

 यूनिवर्सिटी  बनारस  यूनिवर्सिटी से  ate  हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन
 से  एम०  ए०  पास  करके

 हैं  उन  सबको  समान  रूप  नौकरियों  में  स्थान  दे
 ।

 ऐसा  होगा
 तो

 लोग  खटाखट  हिन्दी  पढ़ेंगे

 कौर  हिन्दी  की  उन्नति  होगी  art  aaa  यह  है  कि  जो  लड़के  लड़कियां  लखनऊ

 विद्यालय  से  या  बनारस  विश्वविद्यालय से  पास  करते  हैं  उनको  तो  ले  लिया  जाता  पर  जो

 लोग  हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन  से  पास  करते  हैं  उनको  नहीं  लिया  जाता  ।  हमारी  बहुत  सी  बहनों

 कौर  बेटियों  ने  हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन  की  परीक्षाएं  पास  की  हैं  श्र  वे  बढ़िया  से  बढ़िया

 झध्यापकाएं बन सकती हैं बन  सकती  हैं  लेकिन  उनकी  पूछ  नहीं  है
 |

 में  आज  ad
 उन

 मित्र  से  सहमत  हूं  जिन्होंने  सुझाव  दिया  है  कि  इस  संस्था  में  हर

 प्रान्त के  सदस्य  लिये  जायें  जिससे  कि  श्री  कामत  जी  भी  सहयोग दे  मद्रास  के  लोग भी

 सहयोग दे  पंजाब  के  सदस्य  भी  सहयोग  दे  देश  के  हर  भाग के  लोग  सहयोग  कर

 सकें  ।

 झधष्यक्ष  महोदय
 :

 शिकायत  तो  यह  हैंकि  जो  पहले  मेम्बर  हैं  वे  आपस  में  नहीं  चला

 सके  ।  घौर  ग्रुप  ate  लोगों  को  भी  लाना  चाहते  हैं  ।

 भी
 fara  नारायण

 :
 यही  तो  मेरा  सुझाव  है  कि  नगर  पुराने

 लोग
 गाड़ी

 न
 चला  सकें  तो  नए

 ड्राइव  रखे  जायें  ताकि  गाड़ी  ठीक  से  चल  सकें  |

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 सवाल  ड्राइवर  का  नहीं  सवारियों  का  है  जोकि  भापस  में  लड़  रही  हैं  और

 a  श्र  लाना  चाहते  हैं  ।

 oft  शिव  नारायण  :  मैं  चाहूंगा  कि  इस  में  अन्य  लोगों  को  लिया  जाय  इस  प्रकार  इसको

 दाये  बढ़ाया  जाय  |  मैं  तो  कहता  हूं  कि  इस  बिल  को  लाने  के  लिए  सरकार  बनाई  की  पात्र  हैं
 ।

 श्री  प्रकाशवीर  शास्त्री  ने  जनता  से  की  है  ।  मैं  भी  भ्रमरों  करता  हूं  कि
 जो

 जनता

 के  प्रतिनिधि  हैं  वे  जहां  जायें  हिन्दी  में  बोलें  ग्रोवर  इस  प्रकार  हिन्दी  का  प्रचार  करें  ।  हमें  किसी  भाषा

 से  द्वेष  नहीं  है  ।  पुराने  समय  में  संस्कृत  हमारे  देश  की  राष्ट्र  भाषा  रही
 ।

 गुप्त  काल  के  भारत  में  संस्कृत

 हमारी  राष्ट्र  भाषा  रही  |  झाज  हम  भारत  को  गुप्त  काल  में  ले  जाना  चाहते  हैं  तो  हमको  संस्कृत

 पर  निर्भर  होना  पड़ेगा  |  संस्कृत  में  साइंस  के  शब्द  भरे  पड़े  हैं  ।  जरमनी  ग्रोवर  दूसरे  मुल्क  संस्कृत
 का

 महत्व  समझते  हैं  फिर  हम  उस  को  क्यों  छोड़  रहे  हैं
 ।

 हम  को  चाहिए  कि  हम  संस्कृत
 को

 ले  कर  हिन्दी

 का  प्रचार  करें  |  हिन्दी  बड़ो  सरल  भाषा  है  ।  इस  को  देश  के  कोने  कोने  में  समझा  जाता  है  ।  प्रेम  चन्द्र

 जी  ने  जो  भाषा  लिखी  है  उसी  भाषा  में  ब्रॉडकास्ट  किए  जायें  शर  उसी  में  लेख  लिखे  जायें
 ताकि

 लोग  झ्रासानी  से  समझ  सकें  ।  उस  हिन्दी  को  बहुत  आदमी  समझ  सकते  हैं
 ।

 कलकत्ता  से  ले  कर  गुजरात

 तक  कौर  कन्याकुमारी  से  ले  कर  काश्मीर  देश  के  हर  कोने  में  लोग  हिन्दी  बोलते  टूटो  फूटी

 हिन्दी  बोलते  हैं
 ।

 यह  अंग्रेजी  से  आसान  परशियन से  आसान  है
 ।

 हम  दूसरी  भाषाओं  को
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 तो  सिर  पर  लाद  पर  अपनी  भाषा  को  छोड  रहे  हैं  ।  मैं  प्रार्थना  करूंगा  सब  मेम्बरों  चाहे वे

 किलो दल  के  कि  श्राप  को  देश  को  ऊंचा  उठाना  है  तो  उस  को  भाषा  को  उठाइए  देश

 को गिराना है  तो  उस  की  भाषा  को  शिराइए  ।  जिस  राष्ट्र की  भाषा  बढ़ती
 है  वह  राष्ट्र

 आगे  घटता  जिस  को  भाषा  नहीं  बढत  वह  राष्ट  नहीं  बढ़ता  |

 देवा  में  का  समय  है  ।  इस  समय  देश  में  एकता  को  भावना  जोरों  पर  है  ।  ऐसे

 समय  में  हिन्द  फन  फन  सकती  है  ।  इन  दाब्दों  के  साथ
 मैं  शिक्षा  मंत्री  जा  को  बाई  देता हूं  कि  उन्होंने

 यह अच्छा  कदम  उठाया  है  ay  aren  करता  हुं  कि  जो  सुझाव  दिये  गये  हैं  उन्हीं
 पर  सरकार  इस

 गाड़ी  को  ।

 श्री  सरज  पाण्डेय (  रस  :  अध्यक्ष  मैं  प्रथम  तो  इस  बिल  का अनुमोदन तथा  समर्थन

 करता हं  ।  मैं इस  क  बारें  में  दो  तीन  बातें  चाहता  हूं  ।

 हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन  ने  हिन्दी  के  प्रचार  में  बड़ा  कराम  किया  है  इस  में  कोई  दो  जाएं  नहीं  हो

 सकतीं  ।  उस  के  कार्य  में  जो  reateat  पैदा  हई  उन  को  ठीक  करने  के  लिए  यह  बल  लाया गया  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  में  दो  फोन  बातों  को  कौर  सरकार  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  ह  |

 पहलों  बात  तो  यह  ह  कि  यहं  बड़े  प्रफसोस  को  बात  ह  कि  हमारा  हिन्दी  को  राष्ट्र  भाषा  बनाने

 का  भरत  लेने  के  १५  ay  नाद  हम  उस  दिला  में  कोई  प्रगति  नहीं  कर  पाए  हैं  ।  ate  इस  सिलसिले  में

 सरकार
 तो  द डि  ऐसा  संस्थ[थ्रों  को  भी  प्रोत्साहन  नहीं  दिया  जाता  जोकि ददा  में  हिन्दी

 प्रचार  का  काम  करना  चाहती  हैं  ।  हिन्द  साहित्य  सम्मेलन  ही  तरह  शर  भो  स़्थान  का

 निर्माण  होता  चाहिए  ।  लेकिन  हम  देखते  हैं  fH  १४५  बाद  Wi  हम  जहां  के  तहां  हैं  ।  हम  ने

 हिन्दी  के  प्रचार  का  काम  ऐसे  साम्प्रदायिक  हाथों  में  दे  रखा  है  जो  दूसरी  भाषाओं का  निरादर  करते

 हैं  ।  दूसरों  की  गालियां  देते  हैं  ।  इस  तरोक़  से  तो  हिन्दी  को  श्र  ज्यादा  बदनाम  करने  का  उन  लोगों

 को  मौका  मिलता  है  जोकि  हिन्दी  के  मुखालिफ  हैं  ।  यह  साम्प्रदायिक  लोग  झर  संस्थाएं  इस  तरह  से

 हिन्दी  का  प्रचार  करत हैं श्रौरं ऐ ऐ  पो  किताबें  इत्यादि  लिखते  हैं  जिस  से  कि  हिन्दी  बहुत  ग्रसित  इस

 मुल्क  में  बदनाम
 हो  रहो  हैं  i  बहत  जगह  तो  इस  का  बड़ा  निरादर  किया  जाता  है  ।

 इसलिए
 मैं

 चाहूंगा
 कि  हिन्दी  प्रचार  के  लिए  जो  भो  हिन्दी  के  हामी  हैं  उन  में  से  एसे  लगों  को  ही  इसके  प्रचार

 का  मौंका  देना  चाहिये  झोर  उन  को  मदद  करनी  चाहिए  जोकि  ta  में  साम्प्रदायिक  तत्वों  से

 रह  कर  सही  मायनों  में  हिन्दी  का  प्रचार  करना  चाहते  हैं  |

 दूसरे  मुल्कों  उदाहरणार्थ  सोवियत  यूनियन  में  जहां  कि  हिन्दी  के  सकल  खोले  गये  हैं  मैं  ने

 देखा  है  कि  दर्जा  तीन  से  ले  कर  बो०  To  तक  हिन्दी  पढ़ाई  जाती  है  जबकि  हमारे  अपने  देश  के  प्रदर

 हिन्दी पढ़े  लिखे  लोगों  का  निरादर  होता  है
 ।

 हिन्दी  पढ़े  लिखे  लोगों  का  तो  पढ़ा  लिखा  हुआ  माना  ही

 नहीं  जाता
 ।  उन

 को
 तो  He

 समझा  जाता  है
 |  इस

 सिलसिले  में  मैं  श्राप  से  यह  कहना  चाहता हूं  कि

 हिन्दी  क  प्रचार  के  लिए  खास  तौर  से  ऐसी  तथा  को  प्रतीक  से  अधिक  अनुदान  देने  फे  जरूरत  है

 a  उन  को  बढ़ाने  को  जरूरत  है  जोकि  देश  में  हिन्दी  का  सही  तौर  से  प्रचार करें  ।  हालत  यह

 हि वि

 fees  लेख  त्र  sete  ofa  फिनिशर
 प्रौढ़  उन  के

 सरित

 का

 कोई  UTE
 नहीं

 होता
 ह

 हिन्दी  के  लेखक  हैं  उन  के  खाने  का  भी  ठिकाना  नहीं है  |  हिन्दी  के  अखबारों की  सब  से  द्

 हालत  चल  रही  है  |
 वे  झख वार

 चंद  एक  पू  जी पतियों  के  हाथ  में  पड़  हुए  है
 ।

 मेरा  निवेदन  हैं  कि  ऐसे

 लेखकों  झौर  कवियों  ग्राही  को  हिन्दी  में  साहित्य  का  भंडार  बढ़ाने के  लिए  प्रोत्साहन देना

 चाहिए  ।  अ्रसम्प्रदायिक  संस्थापकों  को  are  हिन्दी  सेवी  संस्थानों  को  हिन्दी  के  के  लिए  प्रोत्साहन

 मिलना  चाहिए  ताकि  सही  मायनों  में  देवा  के  अन्दर  हिती  फैल  सके

 2560  (Ai)
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 सरज

 एक  कौर  वात  कही  जाती  ह  कौर  वह  ह  लिपि  बदलने  को  बात  |  पहले  भी  सवाल  उठा  था

 अर  इस  तरह  को  एक  हिन्दी  लिपि  चलाने  का  नाटक  किया  गया  था  ।  लेकिन  वह  बदलाव  ली  मसें

 केवल  एक  नाटक  मात्र  बन
 कर  रह

 गया
 |  उस

 की  तस्वीरें  छापी  गई  शौर  किताबों  में
 शाहज़ादा  राम  प्रौढ़  शाहज़ादी  सोता  यह  याद  लिखें  गये  ।  जहां  तक  अन्य  भाषा ग्र ों के

 7
 शब्द  हिन्दी

 *

 में  लेने  का  सवाल  है  मैं  समझता  हं  कि  तमाम  भाषाओं  के  ऐसे  शब्द  जोकि  आसानी  से  उच्चारित  किये

 जा  सकें  कौर  जोकि  कोमल  इस्मील  ala  हैं  उन  लफ्जों को  fart में  ले  लना  चाहिए  ।  यह्  हिन्दी

 का  विरोध  पग्ल्ण थ  रूप  से  कुछ  इंटरैस्टेड  लोगों  के  द्वारा  होता  जोकि  कहते  हैं  कि  यह  हिन  नहीं

 चलेगी  |  ख़ास  तौर  से  देग  के  जो  नौकर ला हो है  वह  fae  के  विऋद्ध है  प्रौढ़  वह  नहीं  चाहती

 कि  हिन्दी  का  प्रचार  किया  जाय  ।  हिन्दी  सारे  देश  को  गरीब  जनता  की  ज़बान  है  ।  अलबत्ता

 नेता  लोग  हैं  जोकि  स्वार्थ-बम  श्र  अपनी  लीडर  क़ायम  रखने  के  लिए  हिन्दी  का  विरोध

 करते  हैं  ।  मझे  इस  सम्बन्ध  में  एक  छोटो सो  कविता  याद  ग्रा  जाती  है

 जाकी  धन  धरती  ताहि  न  रखिए  संग  ।

 जो  सग  राख  न  बने  तन  कर  खि  |

 जिस  को  गुलाम  बनाना  हो  उस  को  ज़बान बदल  उस  के  तमाम  तौर  तरीक़ों  को  तबदील  कर  दो  ।

 जब  हम  प्ंप्रे जो  के  सलाम  बने  तो  हमारे  साथ  उन्होंने  यहीं  किया  ।  लेकिन  दुर्भाग्य का  विषय  है  कि

 स्वाधीन  होने  के  पंद्रह  वर्ष  के  बाद  भी  हम  लोगों  के  दिल  से  प्रकरण  का  मोह  नहीं  छटा  है  ।  विशेष कर

 प्रशासन
 को

 कुछ  ऐसा
 डर

 लगता  है  कि  मगर  कहीं  उस  ने  प्रकरण  को  हटा  कर  हिन्दी  कर  दी

 हिन्दी  का  नाम  लेना  शुरू  कर  दिया  तो  हमारा  राज्य  हीं  उलट  जायगा  ।  हम  ने  इस  दिशा  में

 सावधानी  नहीं  बर्ती  हिन्दी  का  प्रचार  सही  रूप  में  नहीं  किया  तो  लाज़िमी  तौर  पर  हिन्दी  बदनाम

 होगी  |  इसलिए  सरकार  को  चाहिए  कि  वह  साम्प्रदायिक  तत्वों  ग्र  aor  शादी  से  यह  काम

 न  करा  कर  हिन्दी  प्रचार  करने  के  लिए  साम्प्रदायिक  तत्वों  wie  संस्थानों  प्राणी  की  मदद  करे

 ताकि  वे  हिन्दी  के  साहित्य  की  अभि  विधि  करें  और  देश  में  हिन्दी  फले  फले  ।  हम  एक  ऐसी  सावेदेखिक

 भाषा  का  निर्माण  कर  सकें  जोकि  पुरे  देश  at  ज़बान  बने  ।  सही  तौर  पर  हम  हिन्दी  को  णसद्ध ्  और

 ह उन्नति गल  बनायें  |

 श्री  था  fao  चौधरी (  महेन्द्र  गढ़  )  meat  हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन  के  इतिहास

 पर  हमारे  माननीय  वक्ता  शास्त्री  जी  ने  काफ़ी  ग्रीवा  प्रकाश  डाला  है  ।  जहां  तक  उस  के  इतिहास
 का

 सवाल  है  हर  एक  ग्रामीण  जिस  का  कि  उस  से  कुछ
 भो

 सम्बन्ध  रहा  है  इस
 को

 अच्छे  तरीके
 से

 जानता  है
 ।

 हमारी  स्वतंत्रता  की  लड़ाई  में  हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन  का  बड़ा  प्रमख  स्थान  रहा  है  ।  उत्तर

 भारत  के  बहुत  से  नेता  विशेष  तौर  से  इस  संस्था  के  साथ  सम्बद्ध  रहे  हैं  ।  स्वयं  महात्मा जी  का  भी
 किसी  न  किसी

 रूप  में  इस  के  साथ  सम्बन्ध  रहा  है  प्रौर  गांधीजी  इस  के  अध्यक्ष  रहे  हैं  ।  श्रद्धेय  टंडन
 जी

 का
 तो

 इस  के  साथ  बिलकुल  वैसा  ही  सम्बन्ध  था  जैसाकि  एक  पिता  का  पुत्र  के  साथ  होता  है

 बह
 तो  एक  तरह  इस  संस्था  की  आत्मा  थे  ।  इस  संस्था  ने  हिन्दी  के  प्रचार  के  प्रतिष्ठित  देश  में

 नीतिक  चेतना  जगाने  के  लिए  जो  विशेष  प्रकार  का  काम  किया  है  उस  से  ae  कोई  भी  प्रोमो

 इंकार  नहीं  कर  सकता
 |

 हिन्दी  के  प्रचार  भ्र  प्रसार  के  साथ  साथ  कुछ  ऐसी  भी  पुस्तकें  शोध  के

 द्वारा  हिन्दी  साहित्य  के  प्रदर  इस  संस्था  के  द्वारा  प्रेषित  हो  कर  विद्वानों  ने  लिखी  हैं  जोकि  हिन्दी

 साहित्य  की  प्रम  निधि  हैं
 ।

 किया  पिछले  कुछ  समय  से  विद्वेष  तौर  से  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  बाद  इस

 संस्था
 म

 कुछ  राजनीतिक  स्वार्थों  के  कारण  ऐसी  युद्धबन्दी  कुछ इस  प्रकार  की  दलगत  नीति
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 इस के  अंदर  श्री  गई  जिस  के  कारण इस  संस्था को  कुछ  नुकसान  |  |

 विशेष  प्रकार की  विशेष  णर,क्षात्मों के  द्वारा  या  कुछ  विषय  इस  को  गतिविधियों  के  द्वारा

 की  आमदिनों  होती  श्री  इसलिए  एक  ग्रुप  कुछ  श्रीमतियों  ने  अपन  स्वार्थ  की

 पूर्ति केलिए के  लिए  इस  के  ऊपर  कब्जा  किया  ौर  कितने  दिनों  तक  बहुत  बुरे  समाचार  aa

 रहे  ae  सारा  जो  हिन्दी  जगत्‌  है
 उस  को

 हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन  के  बारे  में  इस  तरह  को  अनेकों

 गड़बड़  वार्ली  बातें  सुन  कर  गहरा  सदमा  पहुंचा  |  इस  से  हिन्दी  प्रेमियों  को  मानसिक  arya  पहुंचा  |

 इस  मामले  में  जो  हमारा  केन्द्र  का  शिक्षा  मंत्रालय  है  भर  विशेष  तौर  से  जो  हमारे  वर्तमान  fas  मंत्री

 उन्  ने  इस  संस्था  के  काम  को  ठीक  करने.के  लिए  कुछ  ग्राववयक  कदम  उठाये  कौर जोकि  इस  से

 पहले  पार्लियामेंट के  बेसन  में  मार्च  में  भराये  |  उन्होंने  कुछ  नियम  बनाये  व  नियंत्रण  लगाने  प्रौढ़  इस

 की  गतिविधियों  को  ठीक  किया  श्र  उन  को  व्यापक  बनाया  ।  उन्होंने  यह  सब  इसलिए

 किया  ताकि  भविष्य  में  फिर  इस  किस्म  के  उपद्रव  रोक  इस  उत्तम  संस्था  मैं  न  हो  सकें  ।  मंत्री

 महोदय  मे  इसके  लिए  जो  विशेष  उपाय  तौर  कानून  पास  किये  वे  सराहनीय  हैं  कौर  वर्तमान  संशोधन

 भी
 बह  इसी

 उद्देश्य
 से  लाये  हैं

 ।
 जहां  तक  इस  संशोधन  की  महत्ता

 का
 सवाल  है  इसके  बारे  में

 कोई  दो

 राय  नहीं  हो  सकतीं  |  इस  प्रकार  का  संबोध  न  ग्राह्य  जाना  चाहिए  प्रौढ़  इससे जो  कुछ  कमी या  जो

 कुछ  हीनता  चले  उस  बिल के  अन्दर  we  गयी  थी  उस  की  यहां  gta  हो  जायगी |  यह  aa

 अपना  व्यक्तिगत  विचार  है  कि  इस  संस्था  को  श्रमिक  से  शरीक  प्रश्न  शर  प्रोत्साहन

 दिया  जाय  ।  इस  की  गतिविधियां  aaa  देश  में  पनप  सकें  ।  इस  के  द्वारा  अनेकों  amt

 की भी  व्यवस्था  होती  है  ।  wa  जैसा  कि  उभर  से  हमारे एक  माननीय सदस्य  ने  कहा  कि

 हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन  की  जो  परीक्षाएं  पास  कर  के  निकलते  हैं  उन  को  अन्य  में

 पास  होकर  निकलने  वालें  लोगों  के  समान  महत्ता  नहीं  मिलती है  ।  मैं  तो  यह  कहना  चाहूंगा

 कि  यह  परिचालनों  का  जो  चक्कर  है  यह  जो  सारे  देश  के  grat  विश्वविद्यालयों का  जाल

 फला  हुआ  यह  उन्हीं  के
 जिम्मे  दें  ।

 हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन  शोध  का  काम  करे
 ।

 हिन्दी  में  सब  से  बड़ी  कमी  यह  है  कि  अंग्रेजी  की  तरह  से  उस  का  साहित्य प्राय  नहीं है  ।

 इस  संस्था  द्वारा  उस  कमी  को  पुरा  करने  के  लिए  शोष  के  किसको प्रोत्साहन देने  के  लिए

 भ्रमित  ठोस  ate  सक्रिय  कदम  उठाये  जायेंगे  ।  अगर  ऐसा  किया  गया  तो  अच्छा  रहेगा

 और  इस  का  प्रभाव  यह  पड़ेगा
 कि

 हमारे  साहित्य  की  aga  सी  चीज़  जो  कि  कभी  तक  श्रद्धाभाव

 से  था  अन्य  किसी  कारण से  प्रकाश  में  नहीं  ar  पायी  व  प्रकाश  में  सकेंगी  ।  इस  के

 लिए  पुस्तकों  array  पुस्तकालयों  की  कमी  को  दूर  करना  होगा
 |

 मुझे  है  कि  जिन  कमियों

 के  कारण  झान  हमरा  हिन्दी  साहित्य  समृद्ध  नहीं  हो  पा  रहा  है  उन  को  यह  संस्था  दूर  करेगी

 और  अब  से  यह  संस्था  अरपना  कार्य  अधिक  सुचारू  रूप  से  कर  सकेगी  i  इस  दृष्टि से

 यह  विधेयक  गौर  at  वाले  संसोधन  जो  कि  इस  संस्था  को  गति  कौर  शक्ति  प्रदान  करत

 aa  इस  की  गतिविधियों  को  व्यापक  स्वागत  योग्य  हैं  ।  इस  दृष्टि  से  केन्द्रीय

 शिक्षा  मंत्रालय  प्रशंसा  का  पात्र है  ।  मेरा  यह  विश्वास  है  कि  भविष्य  में  इस  संस्था  द्वारा  या

 ay  हिन्दी  सेवी  संस्थाओं  द्वारा  हिन्दी  प्रचार  के  कार्य  में  कुछ  कठिनाइयां  सामने  आयेंगी

 ती  उन  कमियों  को  हटाने  के  हेतु  यदि  कोई  संशोधन  विधेयक  इस  सदन  के  सामने  अम्मा

 तो  यह  मेरा  अपना  व्यक्तिगत  विचार  है  कि  सदन  उस  संशोधन  विधेयक  को  उसी  खुशी

 के  साथ  पास  करेगा  जिस  प्रकार  से  कि  सदन  इस  को  पास  कर  रहा  है  ।

 ma  मैं एक  बात  विशेष  रूप  से  कहना  चाहता  हूं  और  वह  यह  कि  जहां  हम  इस  तरह

 का  विधेयक  लातें  हैं  वहां  मैं  बहुत
 सारे

 न्  सदस्यों
 की

 बात  में  अपनी  बात  मिलाते  हुए

 यह  अवश्य  कहना  चाहूंगा  किहित्दी के  बारे  में  जैसी  नीति  हमारी  सरकार  द्वारा  अपनाई  जानी

 चाहिए  हिन्दी  के  बारे  में  हमारे  दिमाग़  में  aa  तक  जो  बातें  आनी  चाहिए थीं  पौर  उसके
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 यु०  सि०  चौधरी ]

 प्रचार भ्र  प्रश्न  के  लिए  सरकार  की  तरफ  से  जो  कदम  उठाया  जाना  चाहिए

 उस  के  बारे  में  श्रमी  तक  उसकी  कौर  से  उदासीनता  ही  बरती  गई  हमारी  तरफ़ से  उसर

 सम्बन्ध  में  ढील  बौर  गफ़लत  करती  गई  है  ।

 १९६५  हमारे  सिर  परीक्षा  गया  है  और  उचित  तो  यह  था  कि  उस  हिन्दी

 पूर्ण  रूप  से  भ्रंग्रे जी  को  जगह  ले
 लेता

 ।
 हम

 ने
 अपने  संविधान  में  एक  इस  तरह

 का  प्राचीन

 रक्खा है  कि  १९६५  के  बाद  हिन्दी  को
 उस  ह

 प्रमुख  स्थान  किसी  न  किसी  रूप  में

 way  fram  लेकिन  उस  के  स्थान  पर  हम  सभी  से  एक  ऐसे  बिल की  चर्चा  सुनने  लगे  हैं

 कौर  जिसके  कि  बारे  में  ae  कहूं  जा  रहा  है  कि  अगले  बजट  क  में  प्राय गा  जिससे  कि

 अंग्रेज़ी  इस  देश  में  श्रनिदचिचित  काल  तक  चलती  रहेंगी  ।  यह  बहुत  बड़ी  हैरानी  की  बात  है

 कौर  अंग्रेजी  के  प्रति  मोह  यह  समझ  में  नहीं  भ्राता  |  जहां  हम  चाहते  हैं  कि  हिन्दी  झपना  उपयुक्त

 स्थान
 देश

 कौर  समाज  के  इन्दर  ले  वहां
 इस  का

 मतलब  यह  नहीं  है  कि  हम  अंग्रेजी  को
 बिल्कुल  निकाल  देना  चाहते  हैं  ।  प्रवृत्ति  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  भाषा  के  रूप  में  झंप्रेज़ी  शिक्षा  की

 व्यवस्था  लोग  उसकों  पढ़ें  झोर  ठीक  जे  खर्च  चीनी  या  रूसी  भाषा  की  पढ़ाई  की

 व्यवस्था  होती  है  भ्रंग्रेजी  की  पढ़ाई  की  भी  व्यवस्था  हो  अरार  इच्छक  लोग  अग्रेजी  का

 ज्ञान  प्राप्त  करें  ।  लेकिन  अंग्रेज़ी  के  प्रति  राष्ट्र  के  अंदर  जो  वर्तमान  मोह  है  यह  इम्पीरियलिज्म

 को  प्रवृत्ति है  एक  साम्राज्यवादी  प्रवृत्ति  के  कारण  weal  को  इस  देश  में  बनाए

 रखा  जा  रहा  है  |  जहां  तक  साम्राज्यवादी  प्रवृत्ति  का  सवाल  यह  बात  हिन्दी पर

 बल्कि  अंग्रेजी  पर  लाग  होतो  है  ।  कुछ  लोग  कहत  हैं  कि  द्रमुक  अमुक  प्रदेशों  में

 हिन्दी  नहीं  बोली  जाती  या  वहां  के  लोग  हिन्दी  नहीं  जानते  हैं  ।  मैं  यह  निवेदन  करना

 चाहता  हुं  कि  प्रादेशिक  भाषाओं  के  साथ  हमारा  कोई  द्वेष  नहीं  है  ।  प्रादेशिक  भाषायें  पनपें

 अर  अपना  उचित  दर्जा  तथा  स्तर  प्राप्त  करें  ।  प्रदेशों  के  राज्य-घोष में  वहां की  प्रादेशिक

 माषायें  प्रयुक्त  की  जायें  इस  में  हमें  कोई  एतराज़  नहीं  हो  सकता है  ।  लेकिन  अंग्रेजी  न  तो

 उन  की  है  शर  न  हमारी  है  ।  हमारा  डरपना  सब  काम-काज  अपनी
 अपनी

 भाषियों  में

 हो  सकता  हैं  |

 पन्त  में  मैं  आ्रापको  एक  मदार  बात  बताना  चाहता  हूं  ।  इमर्जन्सी  की  वजह

 से  फ़ौज  को  बढ़ाया  जा  रहा  है  कौर  लोग  इमर्जेन्सी  कमीशन  हासिल  करने  के  लिए  लेफ्टिनेंट

 बनने  के  लिए--श्री  रहे  हैं  ।  पचासों  आदमियों  ने  सूझ  से  शिकायत  की  है  कि  हालांकि  |  हर

 एक  दृष्टि  से  उपयुक्त  वे  एन०  सी ०  ato  ट्रेन्ड  उन  के  पास  सर्टिफ़िकेट है

 उनका  स्वास्थ्य  ठीक  है  तौर  वे  तगड़े  प्रयत्  सब  बातों  में  वे  पूरे  उतरते
 लेकिन

 सिलेक्ट  करने  वाले  आफिसर  उन  को  कहते  हैं  कि  पुरी  तरह  फ़िट  लेकिन  बाप

 में  एक  कमी  है  कि  श्राप  अंग्रेज़ी  नहीं  बोल  सकते  हैं  ।  दो  महीने  भ्रंग्रेज़ी  पढ़िए  और

 सीखिए  are  फिर  यहां  पर  आइये  1.0  मैं  कहना  चाहता हूं  कि  यहं  कितने  खेद  का  विषय  है  ।

 मैं  यह  पुछना  चाहता हं  कि  ware  चीन  या  पाकिस्तान से  युद्ध  तो  भरंग्रेज़ी वहां पर क्या वहां  पर  क्या

 काम  आयगी  |

 सरक।र  इस  देश  में  wae  को  बनाए  रखने  की  जो  जिद्द  कर  रही  उस  का

 नतीजा  यह  है  कि  विद्याथियों  को  न  तो  हिन्दी  आती  है  कौर  न  अपनी  प्रादेशिक  भाषा

 art  है  ।  tags  सीखने  का  प्रयास  करते  लेकिन  उस  में  भी  वे  पीछे  रह  जाते  उस

 थें  भी  परिपूर्ण  नहीं  हो  सकते  हैं  ।  ग्राम  स्थिति  यह  है  कि  अंग्रेजी  पढ़न ेके  चक्कर  में  हिन्दुस्तान
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 का  शिक्षित  arent  किलो  भी  भाषा  का  विद्वान  नहों  होता  है  प्रौढ़  सब  भाषा ग्र ों  में  वह  त्रिशंकु

 की  तरह  बीच  में  लटका  रहे  जांता  है
 ।

 इस  स्थिति  को  समाप्त  करने  के  लिए  यह  बहुत

 marae  है  कि  अंग्रे ज़ी  के  प्रति  हमारा  जो  मोह  हम  उम  को  त्यागें  |

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करता  हुं  ।

 श्री  गौरी  देखकर  कक्कड़  :  भ्रध्यक्ष  इस  संयोजक  विधेयक  को  लाने

 के  सम्बन्ध  में  माननीय  मंत्री  जी  को  भावना  का  जहां  तंक  सम्बन्ध  मैं  उस
 का

 स्वागत

 करता  हूं  ।  परन्तु  मुझे  यह  आशंका  है  कि  इस  संयोजक  विधेयक  के  छारा
 सभी  पुराने  सदस्यों  तको

 दोबारा  सदस्य  मान  लिये  जाने  की  जो  व्यवस्था  की  जा  रही  उस  का  परिणाम  कहीं  पह

 नहो ंकि  उस  संस्था  में  जो  पुरानें  वापसी  मतभेद  वहां  पर  जो  दलबन्दी  वहं
 फिर

 पैदा  हो  जाये  ।  अभी  अभी  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  माननीय  मंत्री  जी  ने  बताया  कि  उन  सदस्यों

 के  नामों  की  कोई  निश्चित  ake  कम्पलीट  सुची  अभी  नही ंहै  ।  इस  से  कौर  भी  होती

 है  कि  कहीं  पुराने  सदस्य  दोबारा  प्रा  कर  इस  संस्था को  पार्टी बार  की  दलदल में  डालने  का

 प्रयत्न  न  करें  |  में  समझता  हूं  कि  इस  विशेष  तौर  पर  ध्यान  दिया  जाये  कि  जब

 संस्था  एक  राष्ट्रीय  संस्था  हो  गई  तो  अब  इस  में  दलबन्दी  बिल्कुल  न  रहने  पाये  ।

 जहां  तक  हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन  का  सम्बन्ध  है  इस  में  कोई  शुबहा  नहीं  है  कि

 जब  इस  को  प्रारम्भ  किया  गया  तो  उस  समय  हिन्दी  का  कोई  स्थान  नहीं

 इस  संस्था  ने  बहुत  प्रशंसनीय  कार्य  किया  ।  जब  कभी  भी  इस  विषय  पर  कोई  चर्चा  होती

 तो  स्वर्गीय  राजर्षि  पुरूषोत्तम दास  टंडन  जी  का  स्मरण हो  जाता  है  ।  उन्होंने  तन-मन  से  इस  संस्था

 को  शुरू  किया  कौर  इस  को  हर  प्रकार  से  प्रोत्साहन  दिया

 इस  सम्बन्ध  में
 मैं विशेष  रूप  से  यंह  कहना  चाहता हूं

 कि  हिन्दी  को  प्रोत्साहन  कौर

 मान्यता  उस  समय  तक  नहीं  मिल  सकती  जब  तक  कि  अंग्रेजी  भाषा  हमारे  ऊपर  है
 |  आज

 से  पंद्रह  वर्ष  ga  हम  ने  ००५ अरपन  संविधान  में  हिन्दी  को  at  राष्ट्र-भाषा  माना  था  ।

 इस  maf  में  सरकर  इस  तरफ़  पुरा  उस  का  प्रचार  शौर  उस  का  प्रसार  करने
 का  पूरा  प्रयत्न  किया  तो  are  हमारे  सामने  यह  wea  न  प्राता  कि  हम  aaa  जुबान

 की
 भ्रमणी  बढ़ाने  के  लिए  कोई  बिल  यहां  पर  लायें

 ।
 मैं  यह  बात  साफ़  तौर

 से  कहना  चाहता

 हु  कि  arr  हिन्दी  भाषा  के  art  बढ़ने  के  मार्ग  में  सब  से  बड़ी  रुकावट  यह  है  कि  देश  में  अंग्रेजी

 भाषा  का  उपयोग हो  रहा  है  उस  को  मान्यता  दी  जा  रही  है  ।  जब  तक  प्रजनन  भाषा

 कायम  उस  को  मान्यता  प्राप्त  रहेगी  और  हमारे  देश  में  रोक-मर्रा  के  काम  प्रंग्रेजी

 भाषा में  तब  तक  हिन्दी
 भाषा  को

 उस  का
 उचित  स्थान  प्राप्त  हीं  हो  सकता  है

 ।

 जब  केन्द्रीय
 सरकार  ने  हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन को  श्रपनाया  तो  ऐसी  व्यवस्था की

 जानी  चाहिए  कि  ag  संस्था  सुचारु  रूप  से  कार्य  इस  के  द्वारा  हिन्दी  भाषा  को  बड़ा  बल  मिले

 शर  हिन्दी  का  काम
 करने  में  जो  कमियां  उन  को  वह  दूर  करे  ।  a  हिन्दी  साहित्य

 सम्मेलन  का  एक  त्रिदोष  ait  परीक्षा यें  लेता  रहा  है  ।  मेरा  ज़ाती  भ्रनुभव  है  कि  इस  संस्था

 में  वाद-विवाद  ale  दलबन्दी  इन  परीक्षा त्न ों  के  कारण  आरम्भ  हुए  ।  अब  जब  कि  इस  संस्था  को

 एक  राष्ट्रीय  संस्था  बनाया  गया  तो  इस  के  ara  परीक्षायें  न  ली  बल्कि इस  बात

 का  प्रयास  किया  जाये
 इस  के  द्वारा  हिन्दी  भाषा  की  तमाम  त्रुटियां  और  कमियां  को
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 दूर  किया  जाये  ।  विशेष  तौर  से  इस  बात  का  संकल्प  कर  लिया  जाय  कि  हमारे  संविधान  में

 हिन्दी  भाषा के  लिए  जो  स्थान  निश्चित  कि  गया  बह  स्यान  उस  को  जल्दी  से  जलदी

 श्राप  हो

 इस  बिल  में  एक  साधारण  सी  व्यवस्था यह  भी  को  गई  है  कि  एलयंस  के  अतिरक्त

 वेतन  भी  दिया  जाय  ।  मैं  निवेदन  करना  चाहता
 पजा
 ह  कि  इस  सम्बन्ध

 केवल  साहित्य  से  है  are  किसी  श्रमिक  व्यवस्था  या  व्यवसाय  से  इस  कोई  सम्बन्ध  नहीं
 है  तथा  इस  के  पास  आमदनी  का  कोई  ज़रिया  नहीं  तो  फिर  मुझे  इस  बात  में  संदेह  है

 इस  व्यवस्था  के  ग्रनुसार केसे  काय  किया  जा  सकेगा  ।  समझता हं  कि  इस  तरह  की  व्यवस्था

 इस  में  नहीं  रखनी  चाहिए  ।  मगर  इस  संस्था  का  कोई  निश्चित  कोव  हो  जाये  या  उस  क  कोई

 व्यवसाय  का  तरीका  निश्चित  हो  तो  इस  प्रकार  को  व्यवस्था  की  जा  सकती  है  ।  यह

 कहा  गया  है
 कि

 लोगों  से  stare  को  रकम  आयेगीं  ।  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  निवेदन

 करना  चाहत हूं किं  जब  इस  संस्था  की  कोई  निश्चित  आमदनी  नहीं है  ,  तो  फिर  ड्  के

 ः  की  इस  तरह  से  व्यवस्था  करना  ठीक  मालूम  नहीं  होता  है  |

 हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन  का  रूप  ऐसा  होना  जिस  से  सभी  प्रदेशों  को  इस  के  ar

 बल

 मिले  ।  मैं  जानता  हूं  कि  जो  लोग  हिन्दी  का  विरोध  करते  वे  हिन्दी  जुबान  के  विरोधी  नहीं

 ,  बल्कि  उतन  के  व्यक्तिगत  cart हैं  झ्र ौर
 उन

 के  मस्तिष्क  में  राजनैतिक  उद्देश्य

 उ  कारण  वे  इस  का  विरोध  करते हैं  ।  प्रान्तीय  भाषायें  अपने  स्थानों  पर  रहें  श्र

 उन  को  पूरा  प्रोत्साहन  लेकिन  राष्ट्रभाषा  हिन्दी  के  लिए  तो  केन्द्रीय

 सरकार

 को  सदन

 के  सामने  एक  ऐसा  विधेयक  लाना  चाहि  जिस  का  उद्देश्य  केवल  यह  होਂ  हल्दी

 भाषा  को  उस  के  विद्वानों  के  द्वारा  हर  तरह  से  प्रोत्साहन  मिले  ।

 जब  केन्द्रीय  सरकार  ने  हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन  को  एक  काननी  रूप  दे  fam  तो

 यह ध  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  कि  हिन्दी  की  कोसे  को  किताबों  पर  उस  नियंत्रण

 हो  कई  स्थानों  पर  साधारण  हिन्दी  का  प्रयोग  नहीं  किया  जात  बल्कि  ae  हिन्दी  प्रयोग  में

 लाई  जाती  जिस  को  क्लिष्ट  हिन्दी  कहते
 हैं  ।  इन  सब  बातों  नियंत्रण  इस  संस्था

 के  द्वारा  किया  जा  सकता  है  ।  इस  संस्था  के  द्वारा  सरकारी  काम  में  wrt  वाली  पुस्तकें

 भी  तयार  करवाई  जा  सकती

 अन्त  में
 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  सदस्य  लिए  जा

 रहे  हैं
 उन  को  बहत  देख-भाल

 लिया  ताकि  दोबारा  इस  में  दलबन्दी  न  झा  जायें  ।

 श्री  बिशन  चन्द्र  सेठ  अध्यक्ष  इस  बिल  का  जहां  तक  सम्बन्ध  मैं  इसका

 स्वागत  करता  हं  ।  दो  एक  बाते  जिनकी  कौर  मैं  माननीय  मंत्री  जी  का  ध्यान  दिलाना  चाहता
 a
 द  ।

 हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन  न  हिन्दी  की  जो  सेवाय  की हैं  ,  उन  पर  पूर्व  वक्ता  ने  काफी  रोशनी

 डाली  इस  बारे
 में

 मैं  अधिक  कुछ  कहना  नहीं  चाहता
 ।  मैं  केवल  यही  याद  दिलाना  चाहता  हूं  कि

 महात्मा

 ज जी  की  बहुत बड़ी  सेवा  हिन्दी के  क्षेत्र  में  रही  है
 साथ

 ही  जितने  भी  बड़े  बड़े  विद्वान  संसार  में

 हुए  उन
 सभी  ने  इस  बात  को  मान्यता  दी  है  कि  जिस  देव  की  निज  की  कोई  भाषा  उस  देख  में

 स्वाभिमान  कभी  भी  जगत  नहीं  हो  सकता  है  ।  यह  जो  मूल  तत्व  है  मानव  जीवन  इसकी  हमें
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 अ्रनिवाय ध्यान  देना  चाहिए  ।  मैं  समझ  नहीं  पाता  कि  इतना  बड़ा  विश्वासघात  इस  ta  के  साथ

 अगले  सेशन  में  क्यों  होने  जा  रहा  है  ।  झादरणीय  टंडन  जी  ने  अपना  जीवन  लगा  कर  जिस  लग

 को  इस  मदन  में  पारित  राज  उन  टंडन  जी  की  फत्मा  के  fears

 श्रमिक  महोदय  :  सेठ  किसी  दायर  ने  कहा  है  म  बलाए
 कि

 शब
 दरम्यान

 ere  सेडान  में  ब  वाली  बात  से  क्यों  डर  रहे  हैं
 ?

 att  fas  चन्द्र  सेठ  :  मैंने  सोचा  था  कि  मौका  मनासिब  है  कौर  मैं  गुजारिश  कर  द  ।

 मैं  Tat a2  कर  रहा  था

 कि

 मह  बिल  उसी

 का  एक

 अंग
 कितना  बड़ा  विश्वासघात  होने

 बाला  है  ,  इसको  हमारे  देश  की  सरकार  को  समझना  चाहिये  कि  उसकी  प्रतिष्ठा  इसी  बात  में  है  कि  इस

 wert  में  जो  भी  पास  उसको  पूरी  तरह  से  देशी  में  मान्यता  मिले  ।  आदरणीय  अध्यक्ष  महोदय

 ५  हकम  को  सानते  हए  मैं  इसको  यहीं  छोड़ता  हं  ।

 मैं  यह  बतलाना  चाहता  हूं  कि  पांच  या  दस  साल  हमारे  विद्यार्थी  ना  न क गग्रज़  पढ़ने  में  लगाते  हैं

 और  साथ  ही  साथ  इतना  ही  समय  ये  कुछ  हिन्दी  पढ़ने  में  लगाते  हैं  तो  उसके  बाद  कितना  बड़ा  देश
 का

 दुर्भाग्य है  कि  अपनी  भाषा  में  जो  दस  साल  लगाता  उसको  तो  सर्विस  में  कोई  स्थान  नहीं  दिया  जाता

 हैं  लेकिन  जो  एक विदेशी  भाषा  में  इतना  समय  लगा  देता  है  उसकी  बहुत  भारी  कद्र  होती  है
 ।  इसको

 देश  का  दुर्भाग्य  न  कहा  जाए  तो  कौर  क्या  कहा  जाए  |  इस  स्थिति  का  wet  होना  चाहिए  |  इसको

 देख  कर  हैरानी होती  श्राइचर्य होता  है  ।

 बार  वार  दुहाई  दी  जाती  है  कि  मद्रास  बंगाल  वाले  हिन्दी  का  विरोध  करते  हैं  ।

 मैं  आपको  यकीन  दिलाना  चाहता हूं  कि  सभी  यहां तक  कि  मद्रास श्र  बंगाल  वाले  भी  इसके

 विरुद्ध  नहीं
 हैं  ।

 मैं  वहां  गया  हूं  कौर  देखा  है
 ।

 जैसे  पूर्व  वक्ताओं  ने  प्रापके  सामने  निवेदन  किया

 सत्यता  से  यह  दुख  की  बात  है  कि  राजनीतिक  कारणों  से  ही  वहां  विरोध  हों  रहा  जो  हमारे  सामने

 @  ।  हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन  द्वारा  जितने  विद्यार्थी  पास  किये  गए  उनमें  मद्रास

 झोर  बंगाल  के  विद्यार्थियों की  संख्या  ही  सब  से  अधिक है  ।  ऐसी  स्थिति में  कौन  सा  सबूत है  कि  इन

 seat  में  हिन्दी  को  मान्यता  नहीं  सिली  है  ।

 इसी  के  साथ  साथ  मैं  एक  कौर  निवेदन  कर  देना  चाहता  हूं  ।  हिन्दी  का  नगर  सत्यता  से  हमारे

 मंत्री  जी  स्वागत  तो  मेरा  विश्वास है  जितनी  शिकायत  हम  सबको  उसमें  कोई  ग्रंथ  भी  शेष

 न  रहेगा  ।  मगर  बात  इसके  बिल्कुल  विपरीत  है  ।  हिन्दी  के  लिए  सत्यता  से  कोई  भी  स्थान  नहीं  है  ।

 aaa  के  लिए  जो  लोग  जाते  दिन  भर  दौडते  तब  उन्हें  फार्म  अंग्रेजी  में  दे  दिये  जाते  हैं

 अध्यक्ष  महोदय  माननीय  मंत्री  में  सत्यता  नहीं  या  इरादा  नहीं  ह  /

 श्री  निदान  चन्द्र  सेठ  :  ग्रा पने  तो  मुझे  बड़ी  मुश्किल  में  डाल  दिया ।  अगर मैं यह कह मैं  यह  कह  दूं  कि

 कैबिनेट  का  इरादा  नहीं  है  तो  ज्यादा  मुनासिब  होगा  ।  माननीय  मंत्री  जी  को  मैं  छोड़  देता  2

 हिन्दी का  कभी  भी  किसी  भी  भाषा  भाषियों  ने  विरोध  नहीं  किया  है  ।  हमारे  देश  में  सोलह

 राज्य  |  जिन  राज्यों की  जो  भाषायी  यह  देख  कर  हम  सभी  को  संतोष  होगा  कि  उनका  प्रतीक

 से  अधिक  प्रचार
 हो

 कौर  यह  होना भी  चाहिये  ।
 अधिक  से  अधिक  उनको  मान्यता  मिलनी  ही  चाहिये  ।

 परन्तु  सारे  द्  के  लिए  एक  एसी  भाषा  की  हमें  श्रावइ्यकता  हूं  जो  सभी  जगह  बोली  जाती  हाँ  ।  यह

 कहते  हु हुए  हमें  गर्व  का
 अनुभव  होता  है  कि

 चाहे  किसी
 भी  देश  के

 भाग  में  श्राप  चले  हिन्दी
 बोलने

 बालों  HT  कोई  कष्ट  नहीं  होगा
 ।

 तीरथ
 करने

 के  लिए
 जो  लोग

 जाते  हैं  कौर
 जो

 हिन्दी  नहीं  जानते
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 बिशन  सेठ  |

 उनको  भी  कोई  कष्ट  नहीं  होता  है  ।  मद्रास के  लोग  दूसरे  प्रान्तों के  लोग  गोला

 नाथ  इत्यादि  में  are  कहीं  भी  हमने  नहीं  देखा  या  सुना  कि  एक  प्रान्त  का  यात्री  दूसरे  प्रान्त

 में  बाने  के  बाद  भाषा
 न

 जानने  के  भोजन  से  वंचित  रह  गया  उसको  सामान  न  मिला  हो

 या  कोई  दूसरी  चीज  न  मिली  हो  ।  ऐसी  स्थिति  में  मैं  नहीं  समझ  पाता  हूं  कि  हिन्दी  की  उपेक्षा  क्यों  को

 जा  रही है  ।  मैं  समझता  हुं  कि  मंत्री  महोदय  का  ही  नहीं  बल्कि  हमारी  राष्ट्रीय  नीति  का  ही  यह

 दुष्प्रभाव  है  कि  ara  भी  हिन्दी  को  उसका  वास्तविक  स्थान  नहीं  दिया  गया  ake  प्रंग्रेजी ही  उस
 स्थान

 पर  जस  कर  बैठी  हुई  है
 ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करता  ८  ।

 श्री  राम  सेवक  यादव  भ्रध्यक्ष  महोदय

 झष्यक्ष  महोदय  कुछ  कह  दिया गया  माननीय  सदस्य  मुख्तसर  ही  ह  |

 शी  रास  सेवक  यादव  :  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  ।  लेकिन  साथ  ही  साथ  दुख  के

 साथ  मुझे  कहना  पड़ता  है  कि  आजादी  के  पन्द्रह  वर्ष  बीत  गए  तक  हमारी  राष्ट्रीय  भाषा में

 इस  सदन  में  कोई  विधेयक  प्रस्तुत  नहीं  किया  जा  सका  हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन  विधेयक
 इसका

 ताज़ा  प्रमाण  जो  कि  हिन्दी  से  ही  सम्बन्धित  हैं  ।

 जब  हम  प्रा जा दी  की  लड़ाई  लड़  रहे  थे  तो  स्वतन्त्रता  संग्राम  के  जो  णंघार  थे  उन्होंने  यह

 महसुस  किया  था  कि  ग्लानि  भाषा  या  राष्ट्र  भाषा  की  कितनी  अधिक  आवश्यकता  है  प्रौढ़  उन्होंने

 आजादी  की  लड़ाई  के  साथ  साथ  भाषा  के  सवाल  को  भी  way  हाथों  में  लिया  ग्रोवर  हिन्दी  साहित्य

 सम्मेलन  उन्हीं  की  देन  है  ।  हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन  के  पीछे  स्वर्गीय  राजर्षि  पुरुषोत्तम दास  जी  टंडन

 झर  राष्ट्रपिता  गांधी जी  का  भी  हाथ  था  कौर  उनको  भी  सम्मान  का  स्थान  प्राप्त  था  ।  इस  सम्मेलन ने

 राष्ट्र  भाषा  के  प्रचार  के  बारे  में  देश  में  बहुत  काम  किया  है  उसकी  इस  कार्य  के  लिए  जितनी

 हना की  जाए  थोड़ी है  ।  प्राज हम  आजाद  हैं  as  जितनी  इस  संगठन  की  आवश्यकता  उससे

 वह  कहीं  अधिक  बढ़  जानी  चाहिए  थी  इसका  महत्व  कहीं  अधिक  बढ़  जाना  चाहिये  था  लेकिन  वसा  नहीं

 हो  पाया  है  ।  इसका  कारण  यह  ह  कि  जो  कण  घार  आजादी  की  लड़ाई  में  लड़े  ATC  जो  तब  भाषा

 की  आवश्यकता  को  महसूस  करते  वे  राज  बदल  गए  र् थ  वे  च  को  ज्यादाਂ  महत्व  देने

 लग  गये  हैं  श्र  राष्ट्र  भाषा  या  प्रान्तीय  भाषाग्रों  का  उनकी  आवश्यकता  उनके  सामने  कम

 है  ।  यही  कारण  है  कि  हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन  में  बजाय  काम  करने  के  श्रापसी  झगड़े

 खड़े हो  गये  हैं  ।  उनका  एक  मुख्य  कारण  यह  भी  है  कि  उनके  सामने  जैसा  श्राजादी के  समय

 काम  उस  तरह  का  नहीं  रह  गया  है  ।  चारों  तरफ  म्रंग्रेजियत  का  वातावरण  दिखाई  देता  है  |

 देश  में  जबरदस्त  प्रदान  खड़ा  हो  गया  है  वह  यह  है  कि  जो  यह  प्रचार  होता  है  लास

 तौर  पर  दक्षिण  भारत  में  हिन्दी  के  इम्पीरियलिज्म  हिन्दी के  वर्चस्व  उसके  मूल  में  क्या  है  ।

 जो  असल  सवाल  है  उसकी  तरफ  हमारा  ध्यान  जाना  चाहिये  ।  a  सवाल  ग्रेजी  का  और

 देश  की  अन्य  भाषाग्रों का  क्षेत्रीय  भाषाओं  का  राष्ट्र  भाषा  का  है  |  हिन्दी  बनाम  क्षेत्रीय

 भाषाओं  का  सवाल  पैदा  करके  जनता  के  सामने  रखा  जा  रहा  है  ।  इसी  कारण  से  यह  विरोध  नज़र

 जाता है  ।  यदि  इस  सवाल  को  हम  ठीक  तरह  से  जनता  dw  ले  चाहे  फिर  मद्रास की  जनता

 या  की  जनता  तमिलनाडु  की  हो  या  wy  प्रदेशों  की  हो  तो  कोई भी  विरोघ  नज़र  नहीं

 झायेगा
 ।  इस  हिन्दी  का  नाम  हिन्दुस्तानी भी  हो  सकता  है  ।

 देखभाल
 कुछ  मुट्ठी  भर  लोग  ही  विरोध
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 का  प्रश्न  पैदा  करते  हैं  कौर  वे  अपने  राजनीतिक  स्वार्थों  की  सिद्धि  के  लिये  ही  ऐसा  करते  हैं
 ।  कुछ

 निहित  प्राय  वाले  लोग  हैं  जो  इस  प्रदान  को  उठाते  हैं  कौर  उठा  करके  देश  में  एक  तरह  का  वापसी

 tate  पैदा  करते  हैं  ।

 महोदय  पीठासीन

 मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  राज  संकटकाल  में  हमको  ज्यादा  इंजीनियर  चा

 डाक्टर  ज्यादा  टेक्नीशियन  चाहियें
 ।  कैसे हम  अपनी  इस  ज़रूरत  को  पुरा  कर  सकते  हैं  जब

 हम  एक  विदेशी  भाषा  के  साथ  चिपके  हुए  हैं  ।  इस  विदेशी  भाषा  को  एक  परसेंट  या  प्रतीक  से  ग्रीक

 डेढ़  परसेंट  लोग  ही  जानते  हैं  ।  किसी  भी  देश  का  किसी भी  देश  का  किसी  भी  देश  की

 प्रगति  उसकीश्रपनी  जुबान  के  द्वारा  ही  हो  सकती  विदेशी  भाषा  के  ज़रिये  नहीं  हो  सकती  है
 ।  लेकिन

 दुखके  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  ma  जब  कि  हम  संकटकालीन  स्थिति  में  से  हॉकर  गुज़र रहे  तब  एक

 भ्र  तो  हम  इस  विधेयक  को  लाते  हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन  के  बारे  में  विधेयक  लाते  हैं  जिस  संस्था

 का  er  काय  ही  हिन्दी  का  प्रचार  करना  राष्ट्र  भाषा  का  प्रचार  करना  लेकिन  उसके  साथ

 ही  साथ  दूसरी  कौर  यह  कह  दिया  जाता  है  कि  सरकार  ने  या  मंत्री  मंडल  ने  यह  निश्चय  विया  है  कि  सन

 १९६५  के  बाद  भी  अंग्रेजी  सहभाषा  के  रूप  में  राष्ट्र  भाषा  हिन्दी  के  साथ  बनी  रहेगी  ।  इससे  यही

 ज़ाहिर  होता  है  कि  इरादा  कुछ  प्रौढ़  ही  है  ।  में  निवेदन कर  देना  चाहता  हुं  कि  जब  भ्रंग्रेजी  सह भाषा

 के  रूप  में  रहेगी  तो  जिस  तरह  से  खोटे  सिक्के  का  काम  होता  है  कि  जब  कोई  आदमी  बाजार  जाता

 एक  wea  सिक्का  लेकर  ate  दूसरा  नकली  सिक्का  या  खोटा  सिक्का  लेकर

 at  उसकी  यही  चेष्टा  रहती  है  नकली  सिक्के  को  चालाया  भराली  सिक्के

 को  भ्र पनी  जेब  में  रखा  वहीं  चेष्टा  की  रहेगी  ।  तो जब  तक  यह  खोटी

 अंग्रेजी  रहेगी  तब  तक  अ्रसली  हिन्दी  का  कभी  प्रचार  हो  नहीं  राष्ट्र  भाषा  का  प्रचार  हो  नहीं

 सकता |  में  चाहुंगा  कि  जहां  हम  ग्राम  इस  विधेयक  को  पारित  करना  चाहते  उसके  लिये

 मैं  मंत्री  महोदय  को  बधाई  भी  निवेदन  है  कि  सरकार  इस  संकटकालीन स्थिर  में  owt को

 हिन्दी  की  सह भाषा  बनाने  का  विधेयक  लाने  की  हठ वादि ता  को  छोड़  दें
 ।

 समझ  में  नहीं  mar  कि

 सरकार  ऐसा  FAT  कर  रही  है
 ।

 क्या  प्रधान  मंत्री  अंग्रेजी  को  चीन  से  लड़ने  वाला  हथियार  समझते  हैं

 कि  ag  प्रौढ़
 सब

 काम  छोड़  कर  इसके  पीछें  पड़े  हैं  ।  म॑ं  चाहता  हूं  कि  वह  ऐसी  हठवादिता न

 प्र  वे  ऐसा  करते  हं  तो  वह  दोषी  होंगे  कौर इस  समय  जो  देश  में  शान्ति ate  एका

 कायम ह  उसमें  विघ्न  डालेंगे  शर  देश  में  गृह  युद्ध  का  सा  वातावरण खड़ा  कर  देंगे

 तो  में  द्वारा  यह  निवेदन  करूंगा  कि  जब  सरकार  हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन  संशोधन

 विधेयक
 लायी

 है  तो  उसका  यह  कर्तव्य  हो  जाता  है  कि  वहू  ईमानदारी  से  इसको  चलावें  श्र  इस  तरह

 की  हठ वादि ता  को  छोड़े  कि  अंग्रेजी  को  सह  भाषा  के  रूप  में  कायम  रखा  जाए  |  सरकार को  श्रपनी  यह

 हठवादिता  खत्म  कर  देनी  चाहिए
 ।

 ऐसा  होगा  तभी  इस  उद्देश्य  की  पूति  हो  सकेगी  |

 श्रीमती  सरोजिनी  महिषी  उपाध्यक्ष  ग्रंग्रेंजी तों तो  राष्
 BS a 4 rr)

 भाषा  नहीं  बन  सकी  बन  भी  नहीं  सकती  थी  ।  भ्रंप्रेजी  राज्य  भाषा  बन  गयी  इसलिए  यह  ग्रा शंका

 होती
 थी

 कि  यह  राष्ट्र  भाषा  भी  बन  सकेगी
 ।

 लेकिन  we  तो  हिन्दी  हमारी  राष्ट्र  भाषा  है  ।  राज्य

 भाषा  न  बनने  के  कारण  उसको  इतना  प्राधान्य  नहीं  मिला  था  ।

 लेकिन  स्वातन्त्र्य
 के

 बाद
 तो

 हमने  अनुभव  किया  कि  हिन्दी  के  बिना  कौर  हिन्दी  को  राष्ट्र  भाषा

 के  तौर  पर  प्रौढ़  राज्य  भाषा  के  तोर  पर  प्राधान्य  दिये  बिना  हमारी  राष्ट्र  भाषा  नहीं  बन

 seat  प्रगति  नहीं  हो  सकती ।  इसीलिये  स्वातन्त्र्य के  बाद  जो  हिन्दी  प्रचार  की  संस्थायें थीं  जैसे

 दक्षिण  भारत  में  हिन्दी  प्रचार  सभा  तथा  उत्तर  भारत  में  हिन्दी  साहित्य  इनको बडा  प्राधान्य

 मिला  ate  इनका  महत्व
 भी

 बढ़ा
 ।

 इनको  अधिक  से  अधिक  मिलना  चाहिए  ।  इस  बारे
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 में  थी  कोई  शक  नहीं  है  ।  हमारे  संविधान  की  जो  विशिष्ट  धारा  है  उसमें  कहा  बया  है  कि

 का  सारा  ब्यवहारहित्दी  में  हो  ।

 इससे  मालूम  होता है  कि  १५  बर्ष  के  बाद  हिन्दी  को  अधिक  प्राधान्य  मिल  सकेगा  ।  लेकिन

 हम  देखते  हैं  कि  १  ५  वर्षों  में  जितनी  प्रगति  होनी  चाहिए  थी  उतनी  नहीं  हुई  फिर भी  हिन्दी  की

 प्रगति  करने  के  लिए  उसको  बढ़ाने  के  लिए  कुछ  ७  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  झ्र ौर  उसका

 अधिक  से  अधिक  प्रचार  करने  के  लिए  एक  समिति  भी  ferret  हो  चकी  है  ।  फिर  भी  हम  देखते  हैं  कि

 प्रगति नहीं  हो  सकी  है  ।  इसका  कारण  यह  भी  हो  सकता  हैं  कि  जनता  ने  इसमें  श्रश्नचिक  रुचि  नहीं  ली

 है  या  यह  कारण  भी  हो  सकता  हैं  कि  इन  ea  करा  काम  ठीक  तरह  से  नहीं  हो  सका  है  ।

 कई  वर्षों  से  इलाहबाद  का  हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन  अरपना  काम  नहीं  कर  पा  रहा  है  ।  यहं

 अफसोस की  बात  है  कि  पिछले  साल  इस  संस्था  को  राष्ट्रीय  महत्व  की  संस्था  के  तौर  पर  मान्यता

 मिल  जाने  पर  भी  यह  अपना  काम  नहीं  कर  पा  रही  है  ।  aa  मंत्री  महोदय  ने  बतलाया  कि

 कई  वर्षों  से  यह  संस्था  काम  नहीं  कर  सकी  है  ।  फिर  भी  इसको  राष्ट्रीय  की  संस्था के

 रूप  में  मान्यता  मिल  चुकी  है  ।  एसा  होने  पर  भी  हम  देखते  हैं  कि  यह  संस्था काम  नहीं  कर  सकी

 इसका  अरथ  तो  यह  हैं  कि  यह  मान्यता  मिलने  पर  भी  इसको  पुरा  प्रोत्साहन नहीं  मिला  ।  इसका  एक

 कारण  इसके  प्रकार  का  पंचमी
 भी  हो  सकता है  प्राय  कारण  भी  हो  सकते  हैं

 ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  बताया  कि  स्वातंत्र्य
 त्रय

 के  पहले  उसके  सामने  जो  काम  था  वह  राज  कल

 उसके सामने  नहीं  है  प्रौढ़  इसीलिए इस  संस्था  में  संघर्ष  पैदा  हो  रहा  है  ।  यह  कारण  हों  सकता  है

 आर  यह  भी  कारण  हो  सकता  है  कि  पुराने  सदस्य  स्वातंत्र्य  के  पूर्व  जिस  ढंग  से  सोचते  थे  उस

 द्ग  से  नहीं  सोच  सकते  कौर  नये  मूल्यों को  नहीं  झपना  इस  लिए  भी  उसका  काम  नहीं

 हो  रहा

 एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  इस  में  गुटबंदियों  हैं  ।  इस  कारण  काम  नहीं  हो  पाता
 ।

 मैं  समझती  हं  कि  हर  संस्था  के  अन्दर  कुछ  न  कुछ  संघ  तो  होता  ही  है
 ।

 फिर
 भी

 उस
 संघ

 के

 रहते  हुए
 भी  हम  को  सोचना  पड़ता है

 ।  यह  बड़ी  संस्था  पिछलें
 कई

 दशकों  से  न
 केवल  उत्तर

 भारत  में  वरन्‌  दक्षिण  भारत  में  भी  काम  कर  रही  है  कौर  इस  ने  बहुमूल्य  सेवा  की  है  ।  जिस  संस्था

 ने  स्वातंत्र्य  के  पहले  इतनी  सेवा  की  है  उसको  त्रय  के  बाद  ate  ग्रसित  सेवा  करने  का  मौका

 चाहिए  था  ।

 इस  संस्था  कार्यक्षेत्र बहुत  बड़ा  भी  हो  सकता  है  ।  इसका  काम  केवल  परिवारों को

 किताबों  का  प्रकाशन या  किताबें  लिखने  वालों  को  मंगला  प्रसाद  पारितोषिक  देने तक  ही

 नहीं  होना  चाहिए  बल्कि  इसको  प्रान्तीय  भाषियों  में
 समन्वय  लाने  की

 भी  कोशिश  करनी

 चाहिए  जैसे  कि  साहित्य  अकादमी  करती  है  ।  इस  प्रकार  इसका  कार्यक्षेत्र  बढ़  सकता  हैऔर

 ऐसा  हो  जाये  तो  मैं  समझती  हूं  कि  यह  संस्था  अच्छा  काम
 कर

 सकती  है  ।

 हमारे  सामने  जो
 विधेयक  है  उसमें  एक  धारा  मुख्य  है

 ।  पिछने  साल
 इस

 हिन्दी  साहित्य

 सम्मेलन के  कानून  को  पास  करते  वक्त  हमारे  सामने  सदस्यों  की  पूरी  सूची  नहीं  थी
 ।  इसलिए

 कुछ  लोगों  का  प्रवेश  सदस्यों  के  तौर  पर  इस  संस्था  में  नहीं  किया  गया  ।  ऐसा  माननीय  मंत्री  जी

 ते  कहा ।  लेकिन  उनके  नामों  की  सूची  नहीं  मिली  इसलिए  उनका  प्रवेश  नहीं  हो  सका
 इसका

 समर्थन  नहीं  हो  सकता  ।  ५ री स्टट्मट  श्राफ  श्राबजेक्ट्स  एंड  रिजर्व  में  कहा  गया  है  :

 भी  किन्हीं  प्रशासनिक  कारणों  से  यह  अनुभव  किया  गया
 कि  समाज के  सब

 वर्गो ंके  सदस्य  इस  सम्मेलन के  प्रथम  श्रेणी  के  सदस्य  नहीं  होने  चाहिएं  क
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 हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन  विधेयक

 से  स्पष्ट  है  कि  सामान्य  सदस्य  इस  सम्मेलन  के  सदस्य
 न

 बन  सके  इसके  एडमिनिस्ट्रेटिव  कारण

 भी थे  |  यह  भी  हो  सकता  है  कि  जब  पुराने  सदस्य  नये  सदस्य  बनते  हैं
 तो

 संस्था  की  गयी  बढ़

 जाती  है  क्योंकि  नये  सदस्य  नया  चन्दा  देंगे
 ।

 फिर
 भी

 इन  पुराने  सदस्यों  ने  इस  तरह  सोचा  कि

 हम  को  दोबारा  safes  नहीं  देना  उसके  बिना  ही  हम  को  प्रवेश  मिलना  चाहिए

 ye  हमारा  फंडामेंटल  राइट  इसलिए  उन्होंने  अदालत  में  पेदा  की  कौर  यह  फैसला

 किया  गया  कि  उन  लोगों  का
 यह

 मूलभूत  स्वीकार  है
 ।

 इसलिए  मैं  समझती  हूं  कि  यह
 जो

 बिल
 an  किया गया  है  यह  संस्था  की  गतिविधियों

 में
 कौर  उसके  कराये  में  ज्यादा  सुविधा  लाने  के  उद्देश्य

 से  लाया गया  है  ।  मामूली  सदस्यों  को  प्रवेश  मिल  गया
 ।

 मैं  समझती हुं  कि  इस  के  बाद तो

 संस्था  अच्छी  तरह  चल  सकेगी  ।

 श्रोरिजिनल  ऐक्ट  में  बलाज  में  कहा  गया  है

 केन्द्रीय  सरकार  का  हाथ  भी  इसमें  है  भ्र ौर  केन्द्रीय  सरकार  चाहती  है  कि  यह  संस्था  प्रच्छी  तरह

 काम करे  प्यार  सरकार की  इसके  साथ  सहानुभूति है, इसलिए मैं इसलिए  मैं  समझती  हं  कि  इसके  बाद  यह

 संस्था  अच्छी  तरह  काम  कर  सकेगी  |

 माननीय  सदस्यों  ने  एक  प्रश्न  उठाया  है  कि  कंसोलिडेटेड  फंड  से  वेतन  वर्ग रह  दिया  जायेगा  ।

 लेकिन  मैं  समझती  हूं  कि  जिस  तरह  इस  तरह  की  च्५  मदद  मिल  जाती  सांस्कृतिक

 gi  साहित्यिक  संस्कारों  को  ग्रांट्स  इन  एड  मिल  जाती  है  ae  दूसरे  वालंटियर  इंस्टीट्यूशन्स

 को  जिस  तरह  मदद  मसिल  जाती  उसी  तरह  इस  संस्था  को  भी  मदद  मिल  जायेगी  ।  लेकिन

 केवल  कंसोलिडेटेड  फंड  से  दिया  यह  तो  गलत  भावना है  ।  डो नेशन्स भी  हो  सकते  हैं

 कांस्टीट्यडान्स  भी  हो  सकते  हैं  wit  हिन्दी  के  चाहने  वालें  लोग  भी  हैं  जो  मदद  दे  सकते  हैं  ।

 इसलिए  मैं  चाहती  हूं  कि  यह  संस्था  झपने  काय  को  शरीक  ara  प्रौढ़  इस  के  साथ  जो  सरकार

 की  सहानुभूति  है  उसका  इस्तेमाल  करे  ।

 मर्यादा  करती हूं  कि  यह  संस्था  बहुत  प्रगति  करेगी  ।

 सदस्यों  को  वे  भत्ते  जो  निश्चित  किये  जायें  ak  जब  तक  ये  निश्चित  न  किये  जायें  वे

 Wa  जो  इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उल्लिखित हों  सम्मेलन  की  निधि  में

 से
 sry

 faq  जायें

 श्री  विश्वास  प्रसाद  )  माननीय  उपाध्यक्ष  इस  बिल  का  समर्थन  करते

 मैं  हिन्दी  के  विषय  में  थोड़ा  सा  प्रकाशा  डालने  की  कोशिश  करूंगा  ।  मैं  साफ़  यह  पूछना  चाहता

 कि  मुसलमानों  के  प्लान  से  पहले  क्या  इस  देश  की  राष्ट-भाषा  ५  थी  ।  मुसलमानों के  जाने

 के  साथ  उर्द  आर  प्रकरण  के  साथ  यह  इंगलिश  तिहाई  a  aa  से  ही  यह  इस  देश  में  प्रचलित

 |  माननीय  मंत्री  जी  को  मालम  होगा  कि  राज  पढ़ने  वाले  लड़कों  में  से  पचांस  परसेंट  से  भी

 ऊपर  इंग्लिश  में  फ़ल  होते  हैं  ।  राज-कल  स्थिति  यह  है  कि  aa  किसी  बी०  Uo  पास  लड़के को

 भी  watt  में  कोई  एप्लिकेशन  लिखने के  लिए  कहा  तो
 वह  भी  उस  को  शुद्ध  नहीं  लिख

 aS} है सकता  क्योंकि  वह  उस  की  मात भाषा  eked  न
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 विश्वास  प्रमाद ]

 यह  कहा  जाता  है  कि  इंगलिश  ऐसी  भाषा  जिस  को  छोड़  देने  से  हमारी  टेक्निकल  प्रगति

 में  दिक्कत  होगी  जिस  रक्त  इस  देश  में  बाण  ate  विमान  बनाये  जाते
 तो  उस

 यहां

 पर  कौन  सी  इंगलिश थी  ?  हम  जानते  हैं  कि  बहुत  से  ऐसे  टेक्निकल  आदमी  जिनका  प्रंप्रेज़ी

 का  ज्ञान  नहीं  है  ग्रोवर  इसलिए वे  अच्छी  टेक्निकल  किताबें  नहीं  लिख  सकते  हैं  ।  पैदा  होने

 के  बाद  बच्चा  हिन्दी  या  अपनी  मातृभाषा  पढ़ता  है
 ।

 श्राप  शब्दों  को  ले  लीजिये  ।  बी  यू  टी  तो

 बट  होता  लेकिन  पी  यू
 टी

 qe  होता  उन  के  उच्चारण  में  बहुत  HH  है
 ।

 शब्द

 को  इस  प्रकार  लिखा  जाता  है
 :

 के  एन  थ्रो  डब्ल्यू  एल  ई  डी  जी  ई  |  बच्चे  बीस  दफ़ा  उस  को

 रटते  लेकिन  फिर  भी  उन  की  स्पेलिंग  शुद्ध  नहीं  होती है

 अंग्रेज़ों  ते  ग्रसने  देश  की  शिक्षा  को  यहां  पर  प्रचलित  करने  के  लिए  wal  माध्यम  रखा

 यह  निश्चित  किया  कि  जो  अंग्रेजी  उस  को  नौकरी  मिलेगी  ।  क्या  यह  सरकार  यह  नहीं  कर

 सकती  थी  कि  हम  इस  देश  में  हिन्दी  माध्यम  रखेंगे  ate  जो  हिन्दी  जानता  उस  को  ही  नौकरी

 दी  जायेगी ?  sare  हिन्दी  को  बढ़ावा  देना  तो  उस  को  प्राथमिकता  देनी  होगी  ।  तभी  हिन्दी

 चल  सकती है  ।  लेकिन  asta  जो  खिंचड़ी-भाषा की  पद्धति  चल  रही  वह  ठीक  नहीं  है  ।

 अराज-कल  कहा  जाता  है  कि  आधी  हिन्दी  पढ़ो  ake  ग्राही  अंग्रेज़ी  पढ़ो
 और  इस  का  परिणाम यह  है  कि

 विद्यार्थी न  तो  हिन्दी  पढ़  सकते  हैं  कौर  न  अंग्रेज़ी  प्रौढ़  वे  किसी  भी  विषय  के  ज्ञाता  नहीं  हो  सकते  हैं  |

 एक  दफ़ा  हम  लन्दन  की  सड़क  पर  घूम  रहे  थे  ।  वहां  पर  दो  हिन्दुस्तानी  wast  में  बात-चीत

 कर  रहे थे  ।  एक  अंग्रेज़  ने  हंस  कर  कहा  कि  यह  कितने  शर्म  की  बात  है  कि  जब  हिन्दुस्तानी

 में  मिलते  तो  भी  इंगलिश  में  ही  बात  करते  हैं
 ।

 यहां  की  मातृभाषा  हिन्दी  लेकिन  उस  को

 बढ़ावा  नहीं  दिया  जाता  है  ।  केवल  दिखाने के  लिए  कहा  जाता  है  कि  हिन्दी  हमारी  मातृभाषा  है  |

 पहले  यह  निश्चय  किया  गया  था  कि  VERY  के  बाद  हिन्दी  चलेगी  ake  aa  कहा  जा  रहा  है  कि

 १६७५ के  बाद  चलेगी  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  जब  तक  कोई  देश  अपनी  मातुभाषा  को  नहीं  श्रपनाता

 तब  तक  ag  कभी  भी  तरक्की  नहीं  कर  सकता  चाहे  किसी  मायने  में  देख  लिया  चाहे

 साइन्स  के  क्षेत्र  को  देखा  जाये  या  किसी  क्षेत्र  को  ।  अंग्रेज़ी के  शब्द

 को  देख  लीजिये  ।  उस  की  हिन्दी  है
 ।

 अगर  एक  लड़का  पांच  साल  इंगलिश

 पढ़ने  में  लगाये  ate  वही  लड़का  पांच  साल  हिन्दी  में  तो  वह  हिन्दी  का  ज्यादा  अच्छा  ज्ञाता

 हो  सकता  है  बनिस्बत  ्  के  ।  अगर  सरकार  यह  कह  दे  कि  केवल  इंगलिश  ही  पढ़ाई  जाये

 और
 हिन्दी  या  कोई  प्रादेशिक  भाषा  नहीं  पढ़ाई  तो  भी  देश  के  बच्चे  ज्यादा  तरक्की  कर

 सकते  हैं  देश  कामयाब  हो  सकता  है  ।  १९६४५ के  बाद  परंग्रेज़ी  को  बनाये  रखने  के  लिए

 जो  विधेयक  art  वाला  उस  से  wear  तो  यह  हो  कि  यह  सदन  पास  कर  दे  कि  इस  देश  की

 राज-भाषा  इंगलिश  रहेगी  ।  हिन्दी या  दूसरी  लोकल  लैंग्वेजेज  को  रखने  से  क्या  फ़ायदा  है
 ?

 fan  att  ही  रखी  जाये  ।

 इन  दाब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  यह  आशा  करता  हूं  कि  अगर

 माननीय  मंत्री  जी  रीयल  ara  में  हिन्दी  को  बढ़ाना  चाहते  तो  वह  इस  देश  में  हिन्दी  का  ज्यादा

 सरे  ज्यादा  प्रचार  करने  की  व्यवस्था  करेंगे  |

 श्री  हवा  ना०  तिवारी  )  ;:
 उपाध्यक्ष  हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन

 )

 विधेयक  एक  बहुत  ही  सीधा-सादा  विधेयक  इस  में
 अधिक

 बहस  की  गुंजाइश  नहीं  लेकिन
 जब  कभी  भी  हम  लोगों  को  aaa  विचारों  को  रखने  का  मौका  मिलता  तो  संगत  हों  या

 हुम  रख  ही  देते  इस  बहम  में  बहुत  सी  ऐसी  बातें  कही  जिन  का  इस
 विधेयक

 से  कोई



 *
 १८८४  हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन  )  विधेयक  prok

 सम्बन्ध  नहीं  है  ।  कुछ  राजनैतिक  दृष्टिकोण  कुछ  दलगत  दृष्टिकोण से  कुछ  सरकार
 को

 बदनाम  करने  के  दृष्टिकोण  से  भी  बातें  कही  गई  हैं
 ।

 मैं  बहुत  ग़ौर  से  माननीय  सदस्यों  की
 पिचों

 को
 सुन  रहा  था  ।  यह  कहा  गया  कि  न  में

 न
 बंगाल  कहीं  भी  हिन्दी का  कोई

 विरोध  नहीं  है  ।  हम  ने  कई  बार  देखा  कि

 महोदय  यहां  इंग लि दा  हिन्दी  पर  वाद-विवाद  नहीं  हो  रहा  |

 ato  ato  तिवारी  नीतू  कुछ  बातें  कही  गयीं  है  जिनका  मैं  उत्तर  देना  चाहता  हूं
 ।

 महोदय  :  माननीय  सदस्य
 उन

 का  उत्तर  न  दें
 ।

 st  हरि  किरण कासत  :  जो  नियम  मिनिस्टर  साहब  पर  लागू  वही उन  पर
 लागू

 द
 होना  चाहिए ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्योंकि  कुछ  दूसरे  सदस्यो ंने
 इस

 का  उल्लेख  किया  हू  इसलिये  इस  का  यह

 झा  नहीं  कि  माननीय  सदस्य  भी  वहीं  गलती  करें  ।

 श्री  हवा  ato  तिवारी  :  चंकी  ate  लोगों  को  vars  किया  गया  तो  मझे  भी  एलान  किया

 ताकि  मैं  उन  को  जवाब  सक  |

 श्री  हरि  चित्रण  कामत  करना  ठीक  नहीं  |

 थी  हवा  नाठ  तिवारी  :  बंगाल  कौर  मद्रास  में  हिन्दी  का  विरोध  अधिक  लेकिन  कहा  जाता  ह

 कि  इस  का  विरोध  कहीं  नहीं  है  ।  संसद्‌  में  कई  बार  इस  विधय  पर  चर्चा  हुई  प्रौढ़  हम  लोगों  ने  देखा  कि

 मद्रास  साउथ  सेहोर  बंगाल  से  जाने  वालें  माननीय  सदस्यों  ने  हिन्दी  का  विरोध  किया  श्र

 कहा
 कि

 हिन्दी  को  कभी  राज  भाषा  या  राष्ट्र  भाषा  बनाया  जाये ।
 मैं  मानता हूं  कि  दस  में  कुछ

 राजनैतिक  दुष्टिकोण भी  हैं  ।  हम  जानते है  कि  जो  राजगोपालाचारी  हिन्दी  के  इतने  समर्थक  थे  कौर
 उन  की

 वजह  से  मद्रास  में  बहुत  जोरों  से  हिन्दी  हिन्दी  की  कई  परीक्षायें  हुई--वे  wa  भी  होती

 हूं  ar  लोग  वहां  ज्यादा  संख्या  में  हिन्दी  सीखते  फिर  भी  उन्होंने  हिन्दी  का  विरोध

 किया
 ।  उन्होंने  खुले  eat  में  कहा  कि  इस  में  राजनैतिक  दृष्टिकोण  है  ।  वे  समझते  हें  कि  हिन्दी  के

 कारी  भाषा  हो  जानें  के  बाद  शायद  मद्रास  या  दक्षिण  के  ate  प्रदेशों  का  सर्विसिज  में  महत्व कुछ  कम

 हो  जायेगा  यार  वहां  के  कम  लोग  are  इंडिया  सर्विसेज  में  जायेंगे

 गर  हम  लोग  यह  सरकार  यह  चाहते  है  कि  हिन्दी  राष्ट्र-भाषा  बन  जाये  aa  लोग  इस

 भाषा  में  काम  तो  हम  सब  को  उस  मूल  कारण  को  दूर  करना  हैं  जिस  को  ले  कर  हिन्दी  का  विरोध

 होता है
 |

 हम  लोगों  को  यह  तय  कर  देना  चाहिये  कि  are  इंडिया  सर्विसिज़  में  अमुक  प्रान्त  के  इतने  लोग

 रहेंगे  कौर  इस  प्रकार  हर  एक  प्रान्त  का  परसेंटेज तय  कर  देना  चाहिये  ।  इस  को  परिणाम  यह  होंगा  कि

 ग्रगर  हिन्दी  भाषी  प्रान्तों  के  लोग  हिन्दी  की  परीक्षा  दूसरों  को  अपेक्षा  ज्यादा  अच्छी  तरह  भी  पास  कर

 लेंगे तो  भी  उन  को  arg  परसेन्ट  से  अधिक  स्थान  नहीं  मिल  सकेंगे  ।  अगर  दूसरों को  हिन्दी  के  ज्ञान

 में  कोई  न्यूनता या  कमी  भी  रही  ae  अगर  वे  अंग्रेजी  अच्छी  जानते  तो  उन  को  भी  सर्विस  मिल

 जायेंगी  ।  इसलिये  में  समझता  हूं  कि  विभिन्न  प्रदेशों  का  सर्विसेज  में  परसेन्टेज  तय  कर  देने  से  हिन्दी का

 विरोध  कुछ  कम  हो  जायेगा  श्र  राजनीतिक  दृष्टिकोण  से  देखने  वाले  लोगों  का  विरोध  तो  एक  दम
 कम

 हों  जायेगा
 ।

 इस
 तरह

 हम
 लोग

 भी  बदनाम  नहीं  जो
 कि

 हिन्दी  के  समर्थक  हूं
 और

 जिनके
 बारे

 में मे

 मूल  अंग्रेजी में
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 हवा  ना०

 कहा  जाता  g  कि  पे  हिन्दी  इम्पा  रिया  स्ट्डी  ah  फंनेटिक्स  है  ale  ये  हिन्दी  की  ज्यादा  बुराई  कर  रहे  हैं

 बनिस्बत  भलाई  के  ate  ये  हिन्दी  की  प्रगति  नहीं  होने  देना  चाहते  शादी  ।  इस  प्रकार  दूसरे  लोगों  को
 मी

 संरक्षण  मिल  जायेगा  ate  हिन्दी  की  भी प्रगति  होंगी  ।

 जिस मल  कारण  से  हिन्दी  का  विरोध हो  रहा  उस  को  दूर  करना  जरूरी  अन्यथा  नव

 कौर  मंत्री  महोदय  के  चाहने  पर  भी  हिन्दी  को  firs  प्रगति  नहीं  हो  सकती  है  |  इसलिये हम  लोगों  को

 मूल  कारण  को  हटा  देना  तभी  हम  लोग  प्रगति  कर  सकते  है  |

 श्री  हरि  faery  कामत  मैं  व्यवस्था  के  मुह  पर  श्राप  का  आदेश  चाहता  हूं--मैं  एक  प्वाइंट  ग्राफ

 झ्राडर उठामा चाहता हु उठामा  चाहता  हूं  ।  इस  समय  जबकि  शिक्षा  मंत्री  महोदय  बहस  का  जवाबी  भाषण  करने  जा  रहे  है

 इस  सदन  में  संसद्‌  सदस्यों  की  न्यूनतम  संख्या  उपस्थित  नहीं  है
 ।  इस

 सदन  में  न्यूनतम  क्रोम

 होना  '  चाहिये  ।  उस  की  व्यवस्था  की  जाये  ।

 डा०
 :  यह  जो  एमेंडिंग बिल  लाया  गया  इस  का  मैं  रं वागत  करता  इस

 का  स्वागत  करते  हुए  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  सम्मेलन  को  एक  नेशनल इंस्टीट्यूट लोधी

 किया  गया  इसी  के  साथ  साथ  दक्षिण  में  दक्षिण  भारत  हिन्दी  प्रचार  सभा  है  जो  कि  तकरीबन चालीस

 साल  से  काम  करती  ग्रा  रही  लेकिन  उस  के  द्वारा  जो  एग्जामिनेशन वगेरह  होते  उस  को  तक

 भी  जिस  तरह  से  हिन्दुस्तान  में  मान्यता  मिलनी  चाहिये  थी  नहीं  मिली  है  ate इस  are  ध्यान  दिये  जाने

 को
 अत्यन्त  आवश्यकता  है  ।  दक्षिण  के  बहुत  से  माननीय  सदस्य  यहां  पर  हुंकार  उन  में  से  कम  से  कम

 ६०  या
 ७०

 परसेन्ट  हिन्दी  अच्छी  तरह  जानते  हैं  शरीर  बोल  भी  सकते  बात  कर  सकते  हें  ले  किन  उत्तर

 के
 जितने

 माननीय  सदस्य  उन  में  से  में  पूछना  चाहता  हैं  कि  वे  कोई  भी  दक्षिण  की  भाषा  किसी  हद

 तक  जानते हैं  ।

 जहां  तक  इम्तिहानों का  सम्बन्ध  है  दक्षिण  के  लोगों  के  बारे  में  यह  तो  कहा  जा  सकता  है  कि  उन

 का  सटण्डड शायद  कम  होगा  |  लेकिन  यह  उसी  तरह  से  है  जिस  तरह  से  हिन्दुस्तान  के  लोग  जो  प्रंग्रे जी

 पढ़ते  हूं  प्रौढ़  ग्रेजुएट  बनते  उन  का  विलायत  या  इंगलैंड  के  ग्रेड
 एट

 से  स्टैण्डर्ड  कम  होता  है  ।  उन  का

 निहायत  वालों  के  बराबर  स्टैण्ड शायद  नहीं  होगा  ।  इसी  तरह से  दक्षिण  में  हिन्दी  का  नक  वसा  न

 रहा  हो  जेसा  होना  चाहिये  तो  भी  वहां  की  दक्षिण  भारत  हिन्दी  प्रचार  सभा  को  जितनी  मान्यता दी

 जानी  चाहिये  उतनी  मान्यता  अगर  नहीं  दी  जाती  है  तो  वहां  के  लोगों  की  इस  में  दिलचस्पी  उस  हद  तक

 नहीं  हो  सकती हैं  जिस  हद  तक  कि  होनी  हमारी  कोशिश यह  होनी  चाहिये ंकि  उन  की  हर

 प्रकार से  मदद की  जाये  |  इस  वास्ते  मैं मिस्निटर साहब  से  दरख्वास्त  करता  हूं  कि  जल्द  से  जल्द  वह

 दक्षिण  भारत  हिन्दी  ware  सभा  के  ऐग्जामिनेशन्स को  मानवता  दें  कौर  इस  सदन में  एक  नया  बिल

 यदि  ब  पेश  करें  तो  बहत  ही  अच्छा  होगा ।

 डा०  का०
 ला०  श्रीमाली  :  उपाध्यक्ष  जहां  तक

 इस
 बिल  का  सम्बन्ध  इस  का  बहुत

 ही  सीमित  सा  लक्ष्य  है  कौर  जो  पेशोपस  मैंने  पेश  किये  हूं  उन  के  सम्बन्ध  में  जहां  तक  मैं  समझ  पाया  हूं

 कोई  विवाद नहीं  हैं  ।  जो  प्रश्न  उठा  वह  हिन्दी  ea  का  उठा  हूं  और  कहा  गया  हू  कि  हिन्दी  को  प्रगति

 काफी  नहीं  हो  रही  है  ।  ये  सब  प्रश्न  इस  बिल  से  सम्बन्धित  नहीं  हू ंजब  कभी  हिन्दी  भाषा  का प्रश्न

 आता है  तो  चूंकि  वह  भावनाओं  से  सम्बन्धित  इसलिये  वह  प्रश्न  उठ  जाता है  ।  परन्तु

 जहां
 तक  इस

 हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन  बिल  का  सम्बन्ध  है ग्रौर  जो  संशोधन  सदन  सामने  रखा  गया
 उस  का  लक्ष्य  बहुत  ही  सीमित

 ।
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 दो  एक  माननीय  सदस्यों  ने  कुछ  प्रियंका  उठायी  हैँ
 |

 उन
 के

 अलावा
 जो  बहस  हुई  है  उस  सब

 का

 इस  बिल
 से

 कोई  सम्बन्ध  नहीं  इसलिये  मैं  केवल  उन्हें  सम्बन्धित  प्रश्नों  का  जबाब
 देना  चाहता

 हूं  और  बाकी  जो  प्रदान  उठायें  गये  हें  मैं  समझता  हूं
 कि

 उन  का
 उत्तर  इस

 देने
 की

 आवश्यकता नहीं  है  ।

 एक  प्रश्न  माननीय  प्रकादवीर  शास्त्री  जी  ने  उठाया  है  ।  उन्होंने  है  कि  ऐसा  तारीकी

 इस  बिल  के  बाद  हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन  दासी
 बन

 जाए  ।  मैं  कहना  चाहता हुं
 कि  गबर नें मेंट का  यह

 कमी  मंशा  नहीं  है  कि  ag  आधिपत्य  हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन
 पर

 जमायें  या  किसी
 ale  तरह  से

 उस  के  ऊपर  दबाव  डालें  ।  हमारी  कोशिश  यह  है  जो  सेवा  हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन  कर  रहा  था  हिन्दी

 जगत  हिन्दी  के  क्षेत्र  में  वह  सेवा  वह  करता  चला  जाये  ।  जो  बिल  श्राप  के  सामने  रखा  गया  ह  उस

 का  मंशा  भी  यही  है  कि  इवनिंग  बाडी  या  प्रबन्ध  समिति  जो  नियत  की  गई  छः  महीनों  में  बह  एक

 विधान  बनाये  सारे  नियम  ates  जब  बन  जायें  तो  यह  इवनिंग  बाडी  या  प्रबन्ध  समिति  खत्म  हो  जाए

 शर  उस  के  बाद  नया  विधान  चाल  हो  जाए  |  गवर्नमेंट का  कोई  मंशा  नहीं  है  कि  वह  किसी प्रकार का

 हस्तक्षेप  करे  उस  संस्था  के  काम  में  क्योंकि  हमारा  विश्वास  है  कि  जो  इस  तरह  की  संस्थायें  होती

 उन  को  स्वतंत्र  रूप  से  काम  करना  चाहिये  ।  जितना  भी  रचनात्मक काम  होता  है  उस  में  गवर्नमेंट का

 वन से  कम  हस्तक्षेप  होना  चाहिये  |  जहां  अराजकता  हो  जहां  धन  का  दुरूपयोग हो  जहां

 स्प  लक्ष्य  से  संस्थायें  च्युत  हो  जायें  तो  फिर  सरकार  का  गतंव्य  हो  जाता  हैं  कि  उन  को  ठीक

 पते पर  लाये  ।  जो  इस  वत  विधेयक लाया  गया  है  उस  का  भी  मंशा  यही  है  कि  यह  संस्था  काम

 करती  रहे
 |  कि  यह  संस्था  अपने  उद्देश्य  से  च्युत  हो  गई  इस  वास्ते  विधेयक  को  लाना  पड़ा  ॥

 ज्योंही इस  का  विधान  बन  जायेगा  काम  इस  संस्था  को  सौंप  दिया  जायेगा  ।

 दो  एक  बातें  उठाई गई  शहरों  कहा  गया  है  कि  पुराने  मेम्बर  क्यों  हों
 ।  जब  सम्मेलन

 को
 वापिस

 जीवित करना  है  तो  जो  पुराने  नम्बर  पहलें  उन  को  देखना  पढ़ेगा  सनौर  इसी  दृष्टि  से  यह  विधेयक

 लाया गया  है
 ।  मुझे  बड़ी  खुशी  है  कि  सभी  माननीय  सदस्यों  ने  इस  का  स्वागत  किया  है  भ्र ौर  इस

 के

 लिये  मैं  उन  को  धन्यवाद  देना  चाहता  हुं  ।

 दो
 एक

 श्रमेंडमेर्ड्स
 भी

 रखी  गई  हैँ
 ।

 श्री  कामत  जो  संशोधन  पेश  कर  रहे
 में

 बणा
 करता हूं  कि  वह  उन  पर  ज्यादा  जोर  नहीं  डालेंगे  क्योंकि

 _  जहां  तक  एक  दाऊद  का  प्रदान  हैं
 हमारा  मंशा  यह  है  कि  जितने  भी  प्रेजीडेंट्स हूं  पुराने  ale  जितने  लोगों  को  मंगला  प्रसाद  पारितोषिक

 मिला  है  वे  सभी  इस  के  सदस्य  हों  और  ऐसी  सुरत  में  इम्मिडियें  शब्द  लगाने  से  कोई  लाभ  नहीं

 हे

 दूसरे  जहां  तक  सेलरी  का  प्रश्न  कोई  सैलरी  दे  ऐसा  नही ंहै  ।  सिर्फ उस  के  लिये  प्रिवी

 रखा  गया  है  ।  छः  महीने  ;  या  जितनी  जल्दी  से  जल्दी  हो  सके  इस  गर्वनिंग  बाडी  काम  खत्म  हो

 जाय  एसी  हम  aren  करते  है  ।  हिन्दी  साहित्य  सम्मान  का  जो  नया  रूप  बनने वाला  उस  में  वह

 अपना  काम  ठीक  तरह  से  कर  इसी  दृष्टि  से  यह  विधेयक  लाया  गया  sate  मैं  आशा

 कि  सदन
 इस  को  अपनी  अनुमति  देगा  शौर  इस  को

 पास  कर  देगा
 ।

 हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन
 फिर  से

 जिस
 तरह  से  उस  ने  पुराने  जमाने  में  सेवायें

 की  ही  सेवायें  wt  उसके  मार्ग
 में

 कोई

 qm  उत्पन्न
 न

 ऐसी  हम  सब  को  आशा  करनी  चाहिये  |
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रव्  यह  है  :

 साहित्य  सम्मेलन  १  ९  ६२  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  राज्य

 सभा  द्वारा  पारित  fox  गए  रूप  विचार  किया  जाये  14.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  सभा  झ  इस  पर  खंडवार  प्रारम्भ  करेगी  ।

 सड  २६  ४
 का  संशोधन )

 भो
 हरि

 विष्णु  कामत  )

 :

 उपाध्यक्ष  चूंकि
 मूल  विधेयक  अंग्रेजी

 इसलिये  सेरा  arias  भो  अनिवार्य  रूप  से  झंप्रेजो  भावा  में  हो  उस  संशोधन  संख्या  ४  को  मैं

 कप  के  सामने  पेदा  कर  रहा  हूं  ।

 मेरा  उपाध्यक्ष  मूल  जो  विधेयक  मूल  जो  कानून  उस  पर  श्रावारित

 है  ।  सूज  कानून
 को

 जो  धारा  ४  उस  को  तरफ  मैं  राज  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  शिक्षा  मं  त्री  महोदय  इस  तरफ  गौर  करें  ।  जैसा  दिवक्ष  मंत्री  महोदय  ने  कंहा  हू  फि

 इस  पर  जोर  देने  की  झ्रावइ्यकता  नहीं  है  ।  लेकिन  घारा  २  की  जो  वाक्य  रचना  वह  दुरुस्त  नहीं

 €  कौर  उस  में  काफी  सुधार  की  गुंजाइश है  ।  उस  की  एक  वजह  यह  है  कि  इस  में

 जो  यह  वाक्यांश हैं  नियुक्त  दिन  कप  इस  की  दो  बार  पुनरावृति  हुई  है  ।  मैं

 समझता हं  कि  आप  इस  पर  विचार  पहले  शअ्रनुच्छद  में  नियुक्त  दिन

 के  पूर्व  फिर  अनुच्छेद  में  नियुक्त  दिन  के  पूर्व  उस  के  बाद  अनुच्छेद  )'

 मं  है  नियुक्त दिन  के  ।  इस  पुनरावृत्ति के  झगर  वाक्यांश  पहले ही
 ग्रा  जैसा

 कि  मैं  ने  प्रस्तुत  किया  अरपन  संशोधन  तो
 मेरे  ख्याल

 से  वह

 ज्यादा  उचित  कौर  ठीक  होगा  ।  इस  लिये  मैं  यह  संयोजन  प्रस्तुत  करता  हूं  भ्र  पूरी  ara

 करता
 बल्कि  विश्वास  करता  कि  शिक्षा  मंत्री  महोदय  कौर  सदन  उस  स्वीकार

 करेंगे

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली  :  उपाध्यक्ष  मैं  ने  तो  इस  जवाब  दे  दिया  था

 मैं
 इस

 को  इस  लिये  नहीं  स्वीकार कर  रहा  हूं  कि  जितने  भी  इस  के  भूतपूर्व  प्रेजिडेंट

 हैं  कौर  जिन  लोगों  को  मंगला  प्रसाद  पुरस्कार  मिला  वे  इस  के  सदस्य  हैं
 ।  इस  लिय

 राजद  बढ़ाने  आवश्यक  नहीं  हैं  जो  मेरा  संशोधन  विधेयक  है  वह  पहले  की

 माया  से  ज्यादा  wear  है  ।  इस  लिये  मैं  चाहूंगा  कि  सदस्य  महोदय  इस  संशोधन

 पर  ज्यादा  जोर  न  दें
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  ४  मतदान  के  लिये
 रखा

 गया

 लोक  सभा  में  मत  विभाजन  got  पक्ष  में  १८;  विपक्ष में  ४६  ।

 संशोधन  स्वीकृत

 उपाध्यक्ष  सहोदय
 :  प्रश्न यह  है

 खण्ड  २  विधायक  का  अंग  बने  ।'

 स्वीकृत
 जगा  क  Se  ars

 प्रस्ताव

 THA oo  अंग्रेजी  में
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 खण्ड २  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  ३  विधेयक  जोड़  दिया  गया  t

 खण्ड  ब--घारा  का  संशोधन

 १श्री  हरि  किरण  मैं  अपना
 परिशोधन

 संख्या  १  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  यह  जो  मेरा  संशोधन  F  वह  ग्रत्यन्त  सहल  कौर  उपयुक्त  है  |

 इस  संकटकालीन  परिस्थिति  में  हमारे  वित्त  मंत्री  ने  प्रभी  हाल  में  कई  बार  सलाह  दी  है  कि

 खर्चा  बढ़ाना  नहीं  चाहिये  a  भत्ते  अर  वेतनों  में  वृद्धि  नहीं  होनी  ak  जब  तक

 संकटकालीन  स्थिति  दुर्भाग्यवश  जारी  are  भी  att  सदन  के  सदस्य  भी  इस  से  सहमत

 होंगे  कि  वेतनों  शर  भत्तों  में  कोई  वृद्धि  नहीं  होनी  चाहिये  ।  ऐसा  होना  अनुपयुक्त  है  ।

 मेरे  संशोधन  का  आशय  केवल  इतना  ही  है  कि  इस  विधेयक की  धारा  ४
 के  अनुच्छेद  (2)

 में  जो  वेतन  का  उल्लेख  है  कार  श्रलाउ रेंज  पौर  बोझ  उस
 में  से

 सैलरी  को  हटा

 देना  चाहिये  ।  चूंकि  इस  सदन  ने  भी  इस  का  फेसला किया है फि किया  है  फि  संकटकालीन  स्थिति  में

 इन  भत्तों  तोर  वेतनों  में  कोई  बढ़ती  नहीं  होनी  चाहिये  ।  अतएव  मेरा  श्राप  से  निवेदन  हे  रोक

 शिक्षा  मंत्री  से  भी  निवेदन  है  कि  इसे  हटा  दिया  कौर  मेरा  wea  विश्वास  है  कि  सभी

 माननीय  सदस्य  इस  से  सहमत  होंगे  ।

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली :  उपाध्यक्ष  जिस  भावना  से  श्री  हरि  विष्णु  कामत ने

 संशोधन रक्खा  है  उसको  मैं  मानता  हूं  ।  लेकिन  प्रश्न  यह  है  कि  एक  संस्था  का  काम  जब

 चलता  जिस  की  शाखायें  सारे  देश  में  फैली  हुई  हों  शौर  परीक्षायें  होती  तो  सम्भवतया

 एक  दो  आदमी  इस  तरह  के  रखने  पड़ें  जिनको  बराबर  काम  करना  पड़े  कौर  वक्‍त  देना  पड़े  ।

 फिर  उन  के  लिये  कुछ  तन्ख्वाह  दना  भी  जरूरी हो  जाता  हम  कोशिश  करेंगें  कि  जहां

 तक  हो  सके  वह  इसे  एक  सार्वजनिक  संस्था  समझ  कर  श्रेबोतनिक रूप  से  काम  करे  कौर  इसी  तरह

 से  जो  गर्वनिंग बाडी  के  सदस्य  हों  वे  भी  शअ्रवैतनिक  रूप  से  काम  करें  परौ  उन  को  कुछ  तनख्वाह

 देनी न  लेकिन  यह  एक  एनेवलिंग  प्राविजन  है  ।  छः  महीने  में  यह  गर्वनिंग  बाडी  समाप्त

 हो  जायेगी  फिर  सारी  कारंवाई  ate  ढ़ंग से  होगी  ।  फिर भी  हम  चाहते  हैं  कि  हिन्दी  साहित्य

 सम्मेलन  ठीक  ढंग  से  काम  कर  सकें  ।  इसके  लिये  केवल  प्राचीन  रक्खा  गया  है  ।  यह  नहीं

 है  कि  हम  तनवाह  दे  ही  देंगे  ।  जहां  तक  हो  हम  are  करेंगे  कि  लोग  अवैतनिक रूप

 से  काम  लेकिन  are  संस्था के  हित  में  राजनयिक  समझा  गया  तो  हम  तन्ख्वाह भी  दे  aa  ।

 श्री  हरि  विष्णु कामत  :  मैं  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  ।  कया  मंत्री  महोदय  विश्वास  दिला

 सकेंगे कि  जब  तक  इमरजेंसी  जारी  रहेगी  तब  तक  वतन  नहीं  दिए  जायेंगें ।

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली  :  काम  देखा  जाएगा  ।  हमारा  दृष्टिकोण  यह  होना  चाहिए  कि

 इमरजेंसी  में  भी  काम  का  नुकसान  न  हो  ।  हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन को  काम  होना  जरूरी  है  ।

 हमको इस
 बात

 का  ध्यान रखना  चाहिए  ।  मैं  झा इव सन दे  सकता  हूं  कि  जहां  तक  हो  सकेगा

 हम  ग्र बेत निक  रूप  में  इस  काम  को  करवायेंगे  |

 श्री  हरि  विष्णु कामत  मैं  अपने  भ्रमेंडमेंट  पर  जोर  नहीं  देना  चाहता  ।  वाइस वोट  लें

 लिया  जाए  ॥

 उपाध्यक्ष  महोदय  art  संशोधन  संख्या
 १  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा स्वीकृत  ।

 eae

 मूल  dis  में

 2९60  (A)
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 १ उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्न यह  है

 खण्ड  ४  विधेयक  का  श्री  बने  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 ave  ४  यिघेयक  में  जोड़  दिया  राया  ।

 eve  १--(संक्षिप्त  |

 संशोधन  फिया  गया

 पष्ठ  १,  पंडित  v—

 ‘y a  or 963”  रखा  जाये  (2) “1962”  के  स्थान  पर
 '

 का०  ला०  शिमाली

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  प्रश्न  यह  हैं

 खण्ड  १,  संबोधित  रुप  विधेयक  का  aa  बने  1३

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 खण्ड  १,  शोधित  रूप  विधेयक  में  जोड  दिया  गया  |

 ग्र धि नियमन  सुत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 पडा०  का०  ao  श्रीमाली  :  श्री मन  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 विधेयक  संशोधित  रूप  पारित  किया  जाये  4.0

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन यह है यह  है
 विषयक  संबोधित  रूप  पारित  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 लिए  ere

 कृषि  धानावत  fara:  विधेयक

 मंत्रालय  में  उपमंत्री  तारके इव री  सिन्हा  :  श्रीमात्‌  उपाध्यक्ष

 श्री
 मोरारजी  देसाई  की  are  से  मैं  प्रस्ताव  करती  हूं

 कृषि  के  विकास  के  लिए  पुनर्विजय के  रूप  में  अथवा  अन्यथा  मध्यम कालीन  तथा

 दीर्घकालीन  ऋण  देने  के  लिए  एक  निगम  की  स्थापना  श्र  तत्सम्बन्धी

 maar  warfare  अन्य  विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  जाये  बै

 यह  पहला  ही  समय  नहीं  है  जव  कि  कृषि  वित्त  से  सम्बधित  विधेयक  सभा  के

 सामने  लाया  गया  है  ।  ग्राम-ऋ  सहकारी  भांडागार  और

 करने  तथा  सामान्यत  उसे  सबल आन्दोलन  के  संशोधनों  का  उपबंध

 बनाने  में  रिज  बेक  ate  स्टेट  बेक  के  योगदान  से  सम्बन्धित  प्रश्न  समय-सम 1  पर  इस

 सभा  तथा  दूसरी सभा  के  सम्मुख  लाए  गये  हैं  ।  च्  १९४५४ में  ग्रामन्क्रु ग  सर्वेक्षण  के

 प्रतिवेदन के  प्रकाशित  होने  के  ९  सभा  दो  विधेयकों  के  सम्बन्ध  जिन्हे

 उसने  बाद  में  स्वीकृत  कर
 लिया  कृषि

 के
 विकास

 a  सम्बन्धित
 सभी

 समस्याओं

 faa  अंग्रेजी  में
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 पर  विचार  करने  का  अवसर  भी  मिला  था  ।  उनमें  से  पहला  विधेयक  दीर्घकालीन  कार्यों

 व॑  स्थायीकरण  निधि  की  स्थापना  के  लिए  भारत  का  रक्षित  अ्रघिकोष  अधिनियम  में  संशोधन

 करने  प्रौढ़  दूसरा  सहकारी  विपणन  एवं  परिष्करण  में  उन्नति  करने  तथा  भांडागार ों की  स्थापना

 करने  के  संबंध  में  था  ।  प्रभी  हाल  ही  में  सभा ने  सन्‌  PEXS  में  किए  गये  प्रबन्धों  में  ग्रांथिक

 रूपभेद  करते  सहकारिता  के  विकास  विशेषतया  परिष्करण  ae  विपणन  के  क्षेत्र  उन्नति

 करने  तथा  भांहागारों  की  स्थापना  तथा  पर्यवेक्षण  के  लिए  दो  स्वतन्त्र  निगम  निकायों  की

 स्थापना  के  लिए  अपनी  सहमति  दे  दी  ह  ।

 प्रस्तुत  विधेयक  द्वारा  एक  संधा  नई  संस्था  बनाने  का  प्रयास  किया  गया  है  ।  चूंकि

 यह  संस्था  अखिल  भारतीय  शीर्ष  सहकारी  बेक  जिसका  सुझाव  गत  वर्षों  में  समय  समय

 पर  दिया  गया  कुछ  भिन्न  होगी  are  चूंकि  इप  संस्था  की  स्थापना  का  निकाय  प्राम

 ऋण  सर्वेक्षण  प्रतिवेदन  की  सिफारिशों  से  भी  कुछ  सीमा  तक  भिन्न  है  मैं  उन  परिस्थितियों  का

 जो  हमारे मत  में  एक  नई  निगम  की  स्थापना  के  श्रौचित्य
 को

 सिद्ध  करते  हैं  संक्षेप  में  वजन

 करूं  वह  इस  विषय  में  सहायक  सिद्ध  होगा  |

 जेसा  कि  सभा  को  विदित  पिछले  कुछ  वर्षों  से  कृषि  प्रयोजनों  के  लिए  मध्यमकालीन

 तथा  दीर्घकालीन  ऋण  की  श्रावव्यकता  काफी  बढ  गई  है  ।  यद्यपि  मौसमी  कृषि  कार्यों  की

 व्यवस्था  के  लिए  अल्पकालीन  ऋण  भी  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  ये  वास्तव  में  ates  ऋणों

 के  समान  ही  हैं  जिनका  भूगतान  या  नवीकरण  मौसमी  कार्यों  के  समाप्त  होने  तथा  फसलों

 को  इकट्टा  करने  के  cea  किया  जा  सकता  है  ये
 ऋण  बढ़ती  हुई  आवश्यकताओं  की

 पूति के  स्वयं  पर्याप्त  साधन  नहीं  रहे  हैं  पर  वे  हमारे  विचार  में  कृषि  के  विकास  के

 लिए  संतोषप्रद  ऋण  आधार  की  व्यवस्था  भी  नहीं  करते  ।  न  तो  वे  समुचित  संसाधनों की

 ही  व्यवस्था  करते  हैं  झीर  न  उन  सुविधाओं  की  ही  जिन्हें  हम  इस  देश  के  कृषि-वर्ग  को

 उपलब्ध कराना  चाहते  हैं  ।

 १८  माह से  ५  वर्षों  की  प्रविधि  तक  के  लिए  एक  काफी  बड़ी  afer  की  उदाहरणार्थ

 १००  करोड़ रुपये  आवश्यकता होगी  प्रौढ़  इसे  अगले  चार  या  पांच  वर्षों  के  लिए

 उपलब्ध  कराना  पड़ेगा  शर  इसी  के  साथ  साथ  ४  वर्षों  से  प्रिक  के  ऋण  की  भी  आवश्यकता

 होगी  att  इस  ऋण  की  जसा की  इस  तीसरी  योजना  की  समाप्ति  के

 हमारा  विचार  १५०  करोड़  रुपया  होगी  |

 मध्यम कालीन  तथा  दीघंकालीन  ऋण  के  लिए  इस  बड़ी  हुई  मांग  के  एक  बड़े  भाग  की

 पूर्ति  ae  सहकारी  तथा  भूसी  बालक  सबको  द्वारा  अपनी  स्वयं  की  निधियों  से  gear  साधारण

 या  ग्राम  ऋण-पंचों को  चला  कर  अथवा  रिवेंज  बेकसी की  दीर्घकालीन  कार्य  निधि  जिस

 काय  संचालन  से  सभी  भली  भांति  अवगत  ary  सहकारी  अथवा  ahs  कमी  बन्धक  बैंकों

 द्वारा उधार  दिलवा  कर  की  जायेगी  ।  किन्तु  इन  संस्था  को  उपलब्ध  संसाधन  फिर  भी

 सीमित  हैं  कौर  हमारी  कृषि  अर्थंव्यवस्था के  तेजी  से  होते  हुए  विकास  तथा  विभिन्नताओं के

 संदर्भ  में  विंमान  संस्थानों  के  ढांचों  की  कुछ  अरन्य  कमियां  भी  प्रकाश  में  as  हैं  ।

 अरब  कुछ  कारण  णु  हैं  जिनसे  ae  विश्वास  किया  जाता  है  fe  विशेष  संस्थानों

 के  स्थापित  किए  बिना  कुछ  परियोजनाओं  की  विशेषतया  दीर्घकालीन  परियोजनाओं  वित्त

 के  लिए  संसाधन  उपलब्ध  नहीं  होंगे  ।
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 तारकेश्वर

 ary  कृषि  का  विकास  उन्हों  क्षेत्रों  तक  सीमित  नहीं  ate  न  ही  ऐसी  की  जा

 सकती  जो  सहकारी  संस्थानों  के  कार्यक्षेत्र  के  geist  aa  हें  ।  संभावना है  कि  कुछ  व्यक्तिगत

 योजनाओं  पर  लागत  काफ़ो  अधिक  जायेगी  |  किन्हीं  एक  योजनायें  में  यह  ५०  लाख  रुपये

 तक
 को

 जा  सकता  है  |  मैं  यह
 प्रचार  भी  कहना  चाहती  हूं  कि  अनन्य  रूप  से  हमारा  ध्यान  श्रावित  करने

 वाले  aa  कृषि हो  के  कोथ  नहीं रह  गये  हैं  ।  सम्बन्धित  अथवा  सम्बद्ध  क्षेत्रों  में  वित्त  इतना  ही  आवश्यक

 या  लाभप्रद हो  सकता  है  ।  फिर  भी  वैदिक  जिनके  अनुसार  इस  समय  सहकारी  भूमि  बन्धक

 बैंकों  का  कोप  संचालन  हो  रहा  कौर  उनके  कार्य  सं  चालन  की  परम्परा  कुछ  ऐसी  है  कि  जहां  उनके

 लिए  भू-सम्पत्ति  स्वरों  को  बन्धक  रख  कर  रुपया  उधार  देना  झ्रासान  ऐसे  क्षेत्रों  में  जैसे

 दुग्ध  शाला  या  नौवहन  ग्रीवा  नदियों  से  मछली  पकड़ना  या  मुर्गी-विलन  ग्राही  की  वित्त-व्यवस्था

 करना  उनके  लिए  हरसंभव  है  ।

 जहां  पर  विरासत  यो  चाहे वे  कृषि  क्षेत्र  में  हों  अथवा  सम्बद्ध  क्षेत्रों  ऐसी  हें  कि

 कृत  श्रमिक समय  तक  जैसे  २०  या  २५  वर्ष  तक  प्रतीक्षा करने  को ऑ्रावश्यकता किसानों  को
 सम्बन्धित  व्यक्तियों  को  अत शिन ती  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  ऐसे  उभारों  के  प्रयोजन

 के  लिए  शोष  सहकारी  बैंकों  का  तो  कोई  प्रश्न ही  नहीं  उठता  ।  वे  दुग्धशाला या  पशु  पालन

 पालन  के  विकास  के  लिए  वित्त  प्राप्त  करने  को  शीष  सहकारी  संस्थाओं  के  पास  नहीं  जा  सकते  ।  जहां

 तक  भूमि  बन्धक  बैंकों  का  सम्बन्ध  है  वे  aa  अपने  संसाधन  ऋण  पत्रों  साधारणतया  १५  वर्ष

 की  nate  तक  के  लिए  ,  परिचालित  करके  प्राप्त  करते  हैं  ।  इसलिए  वे  इससे  अधिक  समय  तक  के

 लिए  उधार  नहीं  दे  सकते  क्योंकि  स्वयं  ऋण  पत्र  १५  वर्ष  की  प्रविधि  तक  के  लिए  ही  हैं  ।

 कई  योजनायें  ae  परियोजनायें  जो  गत  कुछ  वर्षों  में  तेयार  की  गई  हैं  प्रारम्भ  नहीं
 की

 जा

 सकतीं  उनकी  वित्त  व्यवस्था  संतोषप्रद  रूप  से  उन  सीमित क्षेत्रों  में  नहीं  की  जा  सकती

 जिनमें  ये  समितियां  और  बैंक  कार्य  करते  हैं  ।

 कुछ  योजनायें  ऐसी  हैं  जैसे  जिन  क्षेत्रों  में  बड़ी  सिचाई  परियोजना ग्र ों  से  सिचाई  होती  है
 उनका

 नियोजित  att  दीर्घकालीन  भूमि  को  कृषि-पौष्य  भू-संरक्षण  की  कुछ  और

 चाय  त्यौरी  काफी  का  रोपण  प्रौर  पुनः  रोपण  जिनसे  sea  में  काफी  लाभ  की  संभावना  है  |

 किन्तु  इन  समितियों  द्वारा  उनकी  वित्त  व्यवस्था  किये  जाने  की  ara  इसलिए  नहीं  की  जा  सकती

 क्योंकि  ये  समितियां  अ्रल्प-कालीन  अवधियों  के  लिये  ही  वित्त  उपलब्ध  करवा  सकती  हैं
 ।

 यह  स्वाभाविक ही  है  ।  ये  समितियां इन  दीर्घ  कालीन  योजनाकारों  की  वित्त  व्यवस्था  नहीं
 कर

 सकतीं  क्योंकि  इनसे  प्रतिफल  after  ही  नहीं  मिलते  ।  कुछ  अन्य  मामलों  में  जहां  संलग्न  क्षेत्रों  में  भूमि

 सुघार
 हवा

 भूमि  के  उपयोग  या  कृषि  प्रणालियों  में  बड़े  परिवर्तन  की  योजना
 जो

 सरकारी

 अभिकरणों  के  पर्ण  पर्यवे  क्षण  के  झ्र धीन  होती  बनाई  जाती  भ्रन्तग्रस्त  राशि  कौर  वह  अवधि

 जिसके  लिए  उधार  की  आवश्यकता  होती  है  ऐसे  होते  हैं  कि  वर्तमान  संस्थायें  इन  परियोजनाओं  को

 नहीं  चला  सकतीं

 इसलिए  इन  नई  संस्थाओं  का  प्रयोजन  यह  है  कि  हमारे  कृषि  विकास  कार्यक्रम
 की  कमियों  को

 दूर  यह  उन  परियोजनाओं
 जो

 व्यापारिक  रूप  से  लाभप्रद  हैं  कौर
 जो

 में  कृषि
 उत्पादन

 के  स्तर  को  काफी  ऊंचा  उठाने  में  सहायक  वित्त  व्यवस्था  करेंगी
 |  अवशिष्ट  ऋणदाता

 के
 रूप

 में  सावधि-ऋण  की  व्यवस्था  करते  हुए  ये  नई  संस्थायें  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  का  प्रयास
 करेंगी
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 कि  जो  रुपया  यह  देती  हैं  उसका  उचित  उपयोग  किया  जाता  gt  कौर
 इन

 निधियों
 के

 योग पर  सब  अवस्थाओं में  समुचित  नियंत्रण  है  ।  हमें  यह
 भी

 याद  रखना  हे  कि  जिन  इकाइयों  अ्रथवा

 उपक्रमों  की  वित्त  व्यवस्था  ये  करती  हें  इस  योग्य  बना  दिया  जाये  कि  उनका  स्थायी  श्र

 झ्राथिक  विकास  हो  जिससे  ये  ot  में  लाभप्रद  सिद्ध  हो  सकें
 ।

 निगम  का  पूंजीगत  स्वामित्व  तथा  प्रबन्ध  कार्य  संचालन
 प्रणाली

 की
 व्याख्या

 विधेयक  से  संलग्न  खंडों  पर  टिप्पणियों  में  भली प्रकार कर  दी  गई  है  ।  इसलिये मैं  इस  समय इन

 खंडों  के  उपबन्धों  को  विस्तार  से  समझा  कर  सभा  का  समय  नष्ट  करना  नहीं  चाहूंगी
 ।  सदस्यों ने  उन्हें

 पढ़  लिया  होगा  ।  किन्तु  मैं  उन  में  से  दो  विशिष्ट  उपबन्धों  का  बहुत  संक्षेप  में  उल्लेख
 करूंगी

 ।

 पहली  बात  जिस  पर  मैं  सभा  का  ध्यान  आक्षित  करना  चाहूंगी  यह  है  कि  जैसा  कि  नाम

 से  ही  पता  चलता  एक  पुनर्विजय  व्यवस्था  करने  वाला  प्रभाकरण  है
 ।  ऋण  देने  का  कार्य  यह  बहुत

 श्रसाघारण  परिस्थितियों में  ही  कर  सकता  है  ।  दूसरी  बात  जो  मेरे  विचार  से  दिलचस्प  यह्

 है  कि  इस  विधेयक  में  निगम  द्वारा  दिये  जाने  वाले  उघार  कौर  पेशियों या  ऋणपत्रों  के  सम्बन्ध  में

 उपयुक्त  राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रत्याभूत  का  भी  उपबन्ध  है
 ।

 यह  प्रस्ताव  सोच  विचार  के  पहचान  तैयार  किये  गये  हैं  ae  इनका  अभियान  निगम  को  सशक्त

 बनाना  तथा  उसे  संरक्षण  देना  है  ।  निगम  का  एलेक्स  सहकारी  तथा  भूमि  बन्धक-बैंक  द्वारा  ऋण

 अथवा  अग्रिम-धन  देने  का  प्रबन्ध  मितव्ययी  श्र  यह  निगम  की  निधियों  की  सुरक्षितता  को

 भी  सुनिश्चित  इससे  उन  मात्र  संस्थानों
 जो  कि  पुर्नावित्त  की  सुविधाओं  के

 दार  उपस्थित  किये  गये  विभिन्न  प्रस्तावों  की  पर्याप्त  परिनिरीक्षा  भी  होगी  ।  राज्य  सरकारों

 निगम  द्वारा  स्वीकृत  ऋणों  के  fare  weary  होने  के  विभिन्न  परियोजनाओं aris  में  प्रतीक

 सक्रियता  से  दिलचस्पी  लेने  में  प्रोत्साहन  मिलेगा  ।  चूंकि  राज्य  सरकारें  इस  मामले  में  प्रतीक  रुचि

 हम  ora  करते  हैं  कि  निगम  द्वारा  जो  भी  पग  उठाये  जायेंगे  उन  में  अधिक  सफलता  प्राप्त  होगी

 कौर  परियोजनाओं  समय  जाने  पर  बहुत  लाभदायक  तथा  वाशिज्यिक  दृष्टि  से  ह #+  बन  जायेंगी  t

 निगम को  आरम्भिक  प्रस्थानों  में  भारत  के  रक्षित  बैंक  हारा  उपलब्ध  संसाधनों  पर  अधिक

 निर्भर रहना  पड़ेगा  ।  यह  मुझे  विस्तारपूर्वक  बताने  की  आवश्यकता  नहीं  है  कि  रक्षित  बैंक  का  इस  नई

 के  साथ  इतना  घनिष्ठ  सम्बन्ध  क्यों  क्योंकि  रक्षित  बैंक  जितनी  रुचि  ग्राम ऋण  कार्यक्रम

 में  लेता  रहा  है  उससे  सभा  भली  प्रकार  परिचित  है  ।

 रक्षित  बैंक  जिस  प्रकार  देश  के  कृषि  विकास  के  कार्यों  में  रुचि  लेता  रहा  है  उससे  पिछले

 २५  वर्षों  में  इसने  बहुत  विख्याति  प्राप्त  की  कौर  बेक  ने  सहकारी  कृषि  के  यहाँ  तक

 कि  व्यक्तिगत  सहकारी  बैंकों  तथा  संस्थाओं  के  निजी  कार्यों  का  भी  ज्ञान  प्राप्त  किया  क्योंकि  इन

 सहकारी  संस्थानों  के  लिए  रक्षित  बैंक  मुख्य  वित्त  अभिकरण  रहा  है  ।  इस  ज्ञान-प्राप्ति  के  साथ  साथ

 रक्षित बैंक  वर्तमान  सहकारी  संस्थापक
 a पुनर्जीवित करने  में  प्रमुख  रहा  इन  की  आवश्यकताओं

 के  अ्रनुसार  मध्यम  कालीन  ऋण  उपलब्ध  करता  रहा  कौर  उनके  सन्तोषजनक  कार्यों  को  देख  कर

 इनकी  ऋण-शो  धक  क्षमता  को  बढ़ाता  रहा  है  कौर  इस  प्रकार  सहकारी  संस्थापकों  के  सम्मान को  भी

 बढ़ाता रहा  है  ।  द्

 रक्षित  बैंक  ऐसे  अनुभव  तथा  ज्ञान  को  निगम  के  लिए  उपलब्ध  कराने
 को

 तैयार  है  चूंकि  बह

 सहकारी  बैंकों  सहकारी  ऋण  अभिकरणों  के  लिए  भी  ऐसा  ही  करता  रहा  है  ।  बैंक  तो  इससे

 भी  ग्राम  यड़  आरम्भिक  वर्षों  में  निगम  के  लिए  कर्मचारी  तथा
 ey

 प्रकार  की  सूचनायें

 लब्ध  करने  के  स्वयं  भ्र पने  शेयरों  की  प्रदत्त  पूंजी  पर  न्  वाले  लाभांश  को  १४
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 ताकतवर

 वर्ष  तक  सूद-रहित  रूप  में  निगम  के  पास  रख  कर  उसे  बड़ी  मात्रा  में  aia  सहायता  भी  देगा  ।  यह

 है  वह  रियायत  जो  रक्षित  बैंक  निगम  के  लिए  उपलब्ध  करेगा  ।

 मुझे  विश्वास  हे  कि  सभा  रक्षित  बैंक  द्वारा  इस  संस्था  में  ली  जा  रही  रुचि  का  स्वागत  करेगा  |

 इस  प्रकार  की  संस्था  की  सहायता  जिससे  हमारी  ऋण  संरचना  के  प्रकारों  की  पूति

 भ्रच्छी  प्रकार
 की

 परम्परायें  स्थापित  करने  में  सहायक  रक्षित  बैंक  हमारा काफी  बोझा

 हल्का  करेगा  |

 qa  इसके
 कि

 मैं  अपना  भाषण  समाप्त  मैं  इस  बात  पर  जोर  देना  चाहूंगी  कि  यह  नई

 जिसे  स्थापित  करने  का  हम  प्रस्ताव  कर  रहे  उन  वर्तमान  भप्रभिकरणों की  जिनका  सम्बन्ध

 ग्राम-ऋण कार्य  के  साथ  अनुपूरक  सिद्ध  होगी  न  कि  उनका  स्थान  लेने  वाली  ।  इस  विधेयक

 द्वारा  हम  यह  सुनिश्चित  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  कि  कुछ  परियोजनायें

 जो  कि
 सहायता  की  पात्र  हैं  परन्तु  जिनकी  सहायता  सम्बन्धी  दिन-कालीन  श्रावश्यकताझओं  के  कारण

 अवहेलना  होने  का  डर  उनको  बढ़ते  हुए  कृषि  उत्पादन  तथा  कृषि  के  वैज्ञानिकन के  लिए

 सहायता मिल  सके  ।  यदि  हमारी  संपरीक्षा  सफल  रही
 तो

 यह  नया  निगम  ५  चल  कर  प्रौढ़  बड़े

 बोझ  भी  उठा  सकेगा  |  परन्तु  जब  तक  वैसा  नहीं  होता  तब  तक  विंमान  व्यक्ति  भ्रमणा

 झपने  संसाधनों  को  जुटाने  के  अपने  प्रयत्नों  में  ढील  ay  ग  रेंगे  ।  ऐसा  करना  आवश्यक

 ताकि  हम  कृषि  ऋण  सम्बन्धी  अथवा  खाद्यान्न  शादी  का  उत्पादन  बढ़ाने  सम्बन्धी  अपने  लक्ष्यों  को

 प्राप्त कर  सकें  |

 मुझे  विश्वास  हैं  कि  इस  विधेयक  को  सभा  के  सदस्यों  का  सर्वसम्मत  सेन  प्राप्त  होगा
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रस्ताव  प्रस्तुत  gar  ।

 श्री  लहरी  fag  )  डिप्टी  स्पीकर  यह  जो  अरपना  भारत  देश  है  इस  की

 जिंदगी  का  इनहिसार  ज्यादातर  खेतीबाड़ी  पर  है  ।  इसकी  मांग  कि  एक  ऐसी  कारपोरेशन  कायम  की

 जाय  बहुत  दिनों  से  थी  शरर  यह  उम्मीद  थी  कि  जल्द  से  जल्द  कोई  ऐसी  संस्था  कायम  की  जाय  जिससे

 कि  लौंग  ca  और  मीडियम  हमें  के  लिए  जमींदारों  को  खेती  करने  वालों  को  जो  ऐसे  प्रोजेक्ट्स

 बनाये  गये  वे  कामयाब  कर  सकें  ।  मैं  पहले  कर  दूं  कि  जहां  तक  सवाल  एक  ऐसी  कारपोरेशन

 के  कायम  करने  का  है  इसमें  तो  कोई  दूसरी  बात  ही  नहीं  हो  सकती  ।  इसके  लिए  में  को  ak

 खास  तौर  से  मिनिस्टर  साहब  को  मुबारकबाद  देता  हूं  कि  उन्होंने  यह  किया  ।  लेकिन इस

 का  काम  पांच  करोड़  रुपये  के  इन्टरेस्ट-फ्री  लोन  से  शुरू  किया  जा  रहा  मैं  करना  चाहता  हूं

 कि  यह  इतना  बड़ा  मुल्क  जिसमें  किसान  ate  खेती  करने  वाले  लोग  welt  परसेंट  हैं  शौर  इतने

 पर  किया  जाना  है  ।  इसके  यहां  की  आबादी  इतनी  बढ़  कई  गई  है  कि  हम

 अपनी  ज़रूरत  का  पूरा  ware  पैदा  नहीं  कर  सके  हैं  इस  वजह  से  हम  कई  सौ  करोड़  रुपये  का

 अनाज  बाहर  से  मंगवाते हैं  ।  हम  |... ज  की  तरह  बाहर  से  प्रदान  मांगते  हैं  ।  ग्राम  हमको  वह

 न  तो  हम  ख़त्म  हो  जायें  ।  यह  सब  कुछ  होते  हुए  भी  इस  कारपोरेशन  को  कोई  ग्रान्ट  नहीं  दी

 गई  बल्कि  fan  पांच  करोड़  रुपये  के  इन्टरेस्ट  फ्री  लोन  से  इसको  ere  किया  जा  रहा  है  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  जिस  तरह  से  हम  वार  एपरपश्िज्  के  लिए  मुल्क  के  तमास  रिसोर्सिज  को

 जुटाने  को  कोशिश  कर  रहे  उसी  तरह  से  इस  मामले  में
 भी

 हम
 को

 काम  करना  चाहिए  ।  मैं  कहना

 चाहता  हूं
 कि

 are  हम  ने  इस  में  सुस्ती

 की

 aI  यह  प्रोग्राम  qTtEeaT  tee  चलाया
 तो

 मूल  अंग्रेजो  में
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 जिस  रफ्तार  से  हमारी  marl  बढ़  रही  उस  के  हिसाब  से  ag  दिन  दूर  नहीं  जबकि  हमारे

 रिसोर्सिग  हमारी  प्रॉडक्शन  किसी  wea  में  भी  मुल्क  की  ज़रूरियात  को  मीट  नहीं

 कर  सकेंगे  |  मैं  चाहता  हूं  कि  जब  यह  कार्पोरेशन  कायम  की  जा  रही  है  इस  किस्म

 का  कदम  उठाया  जा  रहा  तो  एग्रीकल्चर  के  डेवेलपमेंट  के  लिए  ज्यादा  से  ज्यादा  रुपया

 भी  इस  कार्पोरेशन को  दिया  जाये

 इस  में  एक्स्प्लेन  नहीं  किया  गया  है  कि  इन्टरेस्ट-फी  लोन  एम्पलाइज  की  तन्ख्वाहें  निकालने

 के  लिए  दिया  जा  रहा  या  इस  से  किसानों  जमींदारों  को  रुपया  मिलना  है  ।  यह  नहीं  बताया

 गया  है  कि  इस  से  किसानों  को  कम  इन्टरेस्ट  पर  रुपया  मिलेगा  या  नहीं  ।  मैं  प्री  करना  चाहता  हूं

 कि  राज  किसान  ae  खेती  करने  वाला  रारीब  है  कौर  वह  किसी  सूरत  में  भी  हाई  इन्टरेस्ट  नहीं  दे

 सकता  |

 ara  किसान  की  पैदावार  को  कंट्रोल  किया  जा  रहा  है  ।  उस  पर  सीलिंग  लगाई  जा  रही

 है  शर  यह  कोशिश  की  जा  रही  है  कि  उस  के  भाव  न  बढ़ने  पायें  ।  देखिए  कि  सरकार  कपास

 के  भावों  को  कितना  नीचे  ले  arg  है  ।  गड़  की  फ़ावंडे  किसी  को  बन्द  कर  दिया  गया  है  a  उस  के

 भाव  भी  नीचे  गिरते  जा  रहे  हैं  ।  कई  जगह  गड़  खण्डसारी  के  बनाने  को  बैन  कर  दिया  गया

 इस  तरह  यह  कोशिश  की  जा  रही  है  कि  गन्ने  के  भाव  न  बढ़ने  पायें  ।  में  यह  प्रजा  करना  चाहता

 हूं  कि  झगर  इस  के  साथ  ही  किसान  को  सस्ते  मामू  ली  रेट  साफ़  इन्टरेस्ट  पर  लांग-टर्म  या  मीडियम

 लोन  न  दिये  तो  वह  कामयाब  नहीं  हो  सकेगा  कौर  इस  मुल्क  में  एग्रीकल्ट्यर  का  डेवेलपमेंट

 नहीं हो  सकेगा  |  इस  बात  पर  ग़ौर  किया  जाये  ।  ट  स्टार्ट  विद  पांच  करोड़  रुपये  दिये  जाने  चाहिएँ  |

 इस  बिल  में  कहा  गया  है  कि  पांच  करोड़  रुपये  का  इन्टरेस्ट  फ़ी  लोन  दिया  जायगा  |  इस  को  फ्लेक्सिबल

 रखना  चाहिए  |

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  :  wee  इन्स्टंस  में  पांच  करोड़  रुपयें  रुपये  रखें  गये  हैं  ।

 थी
 लहरी  सिंह  :  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  पांच  करोड़  रुपये  की  रकम  है  क्या  |  जब  सरकार

 इतने  करोड़  रुपये  आस्ट्रेलिया  और  कैनेडा  वग़ैरह  को  के  लिए  देती  तो  उस  के

 मुकाबले  में  पांच  करोड़  रुपये  क्या  चीज़  है  ।  अव्वल  तो  यह  चाहिए  था  कि  कार्पोरेशन  को  दस  पंद्रह

 करोड़  रुपये  ग्रान्ट  की  शक्ल  में  दे  दिये  ताकि  उस  के  रिसोर्सिज  डवलप  हों  ।  जहां  तक  शय  का
 band  a

 सवाल  शुरू  शुरू  में  सारे  tag  नहीं  जैसाकि  इस  में  प्रोवाइड  किया  गया  है  ।  क्या  यह

 रकम  १७  स्टेट्स  की  वांट्स  को  पूरा  कर  सकेगी  ?  इस  मद्धम  रफ्तार  से  कदम  उठाया

 तो  मुल्क
 की

 बढ़ती  हुई  आबादी  के  पेडो-झज्जर  क्या  हमारी  प्रॉडक्शन  उस  की  वॉट्स  को  मीट  कर
 सकेगी ?

 हम  वार  परमजीत  के  लिए  इतना  रुपया  ख़
 कर

 रहे  हैं  ।  मैं  अज़  करना  चाहता  हूं  कि  पैदावार

 श्र  एग्रीकल्ट्यर  का  मसला  भी  वार  परपाजी  से  कम  नहीं  है  ।  झ्र गर  भ्रमरी  केनेडा श्र श्रास्ट्र

 लिया  हम
 को

 न  तो  हम  को  कितनी  मुश्किलात  का  सामना  करना  पड़ेगा  ?  यह  नहीं  कि

 में  इस  कदम
 को

 वैलकम  नहीं  करता  हूं
 ।  में  इस  बिल  को  वेलकम  करता  लेकिन  श्राप  ज़रा  हौज

 की  तरफ़
 भी

 देखिए  ।  एप्रीकल्ट्यर  के  डेवेलपमेंट  के  लिए  पांच  करोड़  रुपये  का

 फ्री  लोन  कया  चीज़  है  ?

 जहां  तक  दालें-ट्रों  का  ताल्लुक  सरकार  दो  ढाई  परसेंट  पर  देती  है  ।  इस  में  कोई

 ज़न  नहीं  है
 ।

 यह  कहा  गया  कि  frag  तर्क  से  ले  डीबेंट्यज़े  ले  लें  ।  इस  सिलसिले  में

 मेक्स  और  लेंड  मार्गेज  बेकस  से  लोन  लेने  का  भी  ज़िक्र  किया  गया  है  ।  मैं  ने  मद्रास  पंजाब  में  देखा
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 है  कि  शाख़ें-टेन  लाइन्ज़  के  बारे  में  क्या  हो  रहा  है  ।  रिजर्व  बैंक  ने  तो  दो  ढाई  परसेंट  पर  लोन  दिया

 लेकिन  ग़रीब  किसान  को  तो  नौ  परसेंट  पर  वह  लोन  मिलता  है  ।  मैं  ने  बम्बई  में  पूछा  कि  ऐस

 क्यों  किया  जा  रहा  तो  उन्हों ने  हम  गारण्टो  दे  रहे  हैं  ।  हम  दो  ढाई  परसेंट  पर  शाट

 टर्म  लोन  दें
 7”  पाप  को  बताना  चाहता  हूं  कि  बंस  बुत  कर्ल  हैं  पौर  बहुत  सख्ती

 से  काम  लेते हैं  ।  वे  बैंक  ऐसे  प्राणियों के  हाथ  में  जिन  को  खेतो  प्रोर  खेतो  करने  वालों  के  साथ

 कोई  हमदर्दी  नहीं  है  ।  इसी  तरह  लंड  न्यूज  बेकस  भी  सख्ती  से  काम  ले  रहे  हैं  ।  सरकार  इस  बात

 की  इन्क्वायरी ata  ।  रिज़वान  बैंक  तो  ढाई  तीन  परसेंट  पर  लोन  देता  लेकिन  जिस  के  फ़ायदे के

 लिए  ये  लोन  उस  को  नौ  परसेंट  से  कम  पर  रुपया  नहों  मिलता  है  ।

 मैं  ने  पंजाब  में  इस  बारे  में  तो  उन्हों  ने  कहा  कि  मार्केट  में  यह  भाव  है  ।  नाज  उस  ग़रीब

 1५  से  मार्केट  के  भाव  पर  रेट  इन् ट्रस्ट  लेना  कहां  तक  जायज़  जिस  के  लड़के  राज  जंग

 के  मैदान  में  लड़  रहे  हैं
 ?

 उस  की  ज़मीन  पर  तीस  wes  एकड़  की  सीलिंग  लगा  दी  गई  है  ।

 ऐसे  न्  के  डेवलप  होने  के  चांसिज़  बहुत  थोड़े  हैं  ।

 इस  बिल  में  कोई  गारंटी  नहीं  दी  गई  है  कि  लांग-टर्म  मीडियम-मं  लोन  के  लिए  ज्यादा

 से  ज्यादा  इन्टरेस्ट क्या  होगा  ।  सरकार  की  तरफ  से  बड़ी  शान  से  कह  दिया  गया  है  कि  यह  स्टेट

 की
 ज़िम्मेदारी  है

 ।
 लेकिन  इस  सरकार  का  भी

 तो
 कुछ  कंट्रोल  है  ।

 यह  ठीक  है  कि  इस  बिल
 में

 सब

 बातें  ate  कन्डिशनर  नहीं  रखी  जा  सकती  लेकिन  जो  रेगुलेशन बनने  उन
 में  इन  बातों का

 मुनासिब  इन्तज़ाम  किया  जा  सकता  है
 ।

 मेरी  दरख्वास्त  यह  है  कि  जब  रेगुलेशन्ज़
 तो

 रिज़वी
 AS  मार्गेज  अपेक्स  बक्स  स्टेंट  गवर्नमेंट  को  इस  किस्म  की  डायरेक्शन  दी  जायें

 कि  किसान  से  ज्यादा  रेट  साफ़  इन्टरेस्ट  न  लिया  जाये  |  ae  उस  से  ज्यादा  रेट  ग्राफ़  इन्टरेस्ट  लिया

 तो  मैं  समझता  हूं  कि  किसी  शक्ल  में  हम  मुल्क  के  एग्रीकल्चर  को  डेवलप  करने  के  अपने  मकसद

 में  कामयाब नहीं  हो  क्योंकि  किसान  इतना  रेट  इन्टरेस्ट  नहीं  दे  सकता  उस  को  देने

 की  उस  की  ताकत  ही  नहीं  ।

 मिनिस्टर  साहब  ने  फ़रमाया  कि  हम  उन  प्रोजेक्ट्स  के  लिए  जोकि  कामयाब  हों  ।  मैं

 कहना  चाहता  हुं  कि  मुल्क  में  कुछ  तो  बनाये  गये  जहां  दरियाओं  का  पानी  जा  सकता  है
 |

 ज़मींदार  को  सब  से  पहले  मैच्योर  झर  पानी  की  ज़रूरत  होती  है  ।  लेकिन  गुजरात

 मध्य  प्रदेश  बल्कि  हर  एक  सूबे  ऐसा  बहुत  सा  रकबा  पड़ा  जहां  दरयाओं प्रौढ़  द् इम्जू

 से  पानी  नहीं  जा  सकता  है  ।  इतनी  फैसिलिटी  नहीं  है  cea  का  पानी  लिमिटेड  है  ।  इसलिए

 वहां  के  लोग  बारिश  पर  डिपेंडेंट  हैं  ।  सैकंड  झर  थर्ड  फ़ाइव-यीअर  में  यह  कहा  गया  कि  डीप

 ट्यूबनल्ज़  का  एक्सपेरीमेंट  कर  के  देखेंगे  ।  एक्सपेरीमेंट  तो  हो  लेकिन  इस  एक  कदम

 भी  नहीं  उठाया  गया
 ।

 डीप  ट्यूबवैल्ज  पर  बहुत  रुपया  लगता  है
 ।

 कई  किसान  या  गांव  इकट्ठे

 हो  कर
 रुपया  लेते  भी  डीप  ट्यूबवैल्ज की  प्रोजेक्ट  के  बारे  में  पहले से  जा  सकता  हैं  कि  वह

 कामयाब  होगी या  नहीं  ।  टैस्ट  में  ही  पांच  सात  लाख  रुपये  लग  जायेंगे  |  उस  में  कई  कई  हज़ार  फ़ीट
 पर  पानी दे  घना  ६

 Rater  अचर  दोर

 गयबवल्त

 यें

 जप

 पाना
 वश  किया

 oe तो  किसान ट हां
 से

 ट्रीट
 झोर

 अनाज  पदा  कर  के
 ८ग८

 ?  ऐसी  सुरत  में  डोप  ट्यूबवेल  की  प्रोजेक्ट्स

 के  साथ  पहले  स  इस  किस्म  की  A  लगाना
 दीक

 नहीं
 हैं  कि  झगर  वे  कामयाब

 तो  लोन  मिलेगा  +

 कौन
 ऐ

 ऐसा
 बेवकूफ़  जमींदार  जो  इत म  हाई

 gate  पर  लोन ले  कर  इस  तरह  एक्सपेरिमेंट

 करेगा :  न  खान  ता  यह  है  दि  सेनी  र्म
 बालें

 गवर्नमेंट  को  ही  अपनी  ज़मीनें  सौंप देंगे  झर

 कहेंगे  if,  ne
 us  थि  4  ay

 be  +  ही है ही  हमारा  ज़मीन  टयूबवैल  वर्ग रह  लगातार

 सन  बाहर  न  छम  का  सो  Gis]  का  दाना  |
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 ज्यादा  न  लेते  हुए  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं
 कि

 रेगुलेशन्ज़  के  बारे  में  स्टेट्स  शर

 दारों  को  कंसल्ट  किया  जाये  श्र  तमाम  हालात  को  देख  कर  बहुत  सोच  समझ  कर  रेगुलेशन

 बनाये  जायें  ।  अगर  किसानों  को  कम  रेट  इन्टरेस्ट  पर  रुपया  तभी  हमारी  थे

 aor  प्लान  कामयाब  होगी  कौर  तभी  हमारी  प्राडक्हान  वर्ना  चाहे  चार  पांच  करोड़  रुपये  भी

 दे  दिये  ्र  तोयज  भी  बेच  लेकिन  इस  तरह  ज़मींदार  को  ऊपर  नहीं  उठाया  जा  सकता  ।  इस

 तरह  से  एप्रीकल्ट्यर  डेवलप  नहीं  हो  सकता  खेती  की  तरक्की  नहीं  हो  सकती  ।  इस  काम  में
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